
नई दिल्ली। अरब सागर में मादक 
पदार्थों की तस्करी के खिलाफ भारतीय 
तटरक्षक बल और गुजरात एंटी टेररिस्ट 
स्क्वाड ने बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते 
हुए करीब 526 किलोग्राम उच्च 
गुणवत्ता वाले मादक पदार्थों की खेप 
जब्त की है। जब्त की गई खेप में 
हेरोइन और मेथाम्फेटामाइन शामिल 
हैं, जिसकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार 
में अनुमानित कीमत 3,000 करोड़ 
रुपये से अधिक बताई गई है। यह 
कार्रवाई 25 सितंबर को लक्षद्वीप 
के पश्चिम में अरब सागर में एक 
संदिग्ध ईरानी धौ को रोककर की गई। 
अभियान के दौरान नाव पर सवार पांच 
पाकिस्तानी नागरिकों को भी हिरासत 
में लिया गया। भारतीय तटरक्षक बल 
के अनुसार, नाव, बरामद मादक 
पदार्थ और पकड़े गए लोगों को आगे 
की जांच तथा कानूनी कार्रवाई के लिए 
मंुबई लाया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक यह पूरा 
अभियान सटीक खुफिया जानकारी 
के आधार पर शुरू किया गया था। 
गुजरात एटीएस से मिले इनपुट के बाद 
संदिग्ध समुद्री गतिविधियों पर नजर 
रखी गई। भारतीय तटरक्षक बल ने 
समुद्र और हवा के माध्यम से संदिग्ध 
नाव की लगातार निगरानी की। उसकी 
गतिविधियों और मार्ग पर नजर रखने 
के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उपयुक्त 
समय पर कार्रवाई शुरू की और नाव 
का पीछा करते हुए उसे रोक लिया। 
इसक े बाद सुरक्षाकर्मियों ने नाव पर 
सवार होकर तलाशी ली, जिसमें 
बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ 
बरामद हुए। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 
यह कार्रवाई समुद्री रास्ते से संचालित 
एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी 

नेटवर्क को रोकने के उद्देश्य से की 
गई।
सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस कार्रवाई 
की खास अहमियत इसलिए भी है 
क्योंकि बरामद की गई खेप की 
मात्रा काफी अधिक है और इसकी 
कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 3,000 
करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई है। 
अधिकारियों ने बताया कि खेप में 
हेरोइन और मेथाम्फेटामाइन जैसे 
मादक पदार्थ शामिल थे। दोनों ही 
पदार्थ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित 
और गंभीर नशील पदार्थों की श्रेणी में 
आते हैं। इतनी बड़ी खेप का समुद्री 
मार्ग से भारत की ओर बढ़ना सुरक्षा 
और मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों 
के लिए गंभीर चुनौती माना जा रहा है।
कार्रवाई के दौरान जिस नाव को 
रोका गया, वह ईरानी धौ बताई गई 
है। उस पर पांच पाकिस्तानी नागरिक 
सवार थे। सुरक्षा एजेंसियों ने सभी 
को हिरासत में लेकर नाव को अपने 
नियंत्रण में लिया। इसके बाद नाव और 
उसमें मौजूद खेप को सुरक्षा घेरे में 
मुंबई लाया गया। अब मुंबई में केंद्रीय 
और राज्य की विभिन्न जांच एजेंसियां 

पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही 
हैं। जांच का उद्देश्य खेप के स्रोत, 
उसके संभावित प्राप्तकर्ताओं, समुद्री 
मार्ग और इससे जुड़े अन्य लोगों तथा 
संगठित नेटवर्क का पता लगाना है।
जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में 
जुटी हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में मादक 
पदार्थ कहां से लाए गए थे और इन्हें 
भारत में किस स्थान पर पहुंचाया जाना 
था। प्रारंभिक जांच से जुड़े अधिकारियों 
के अनुसार, इस पूरे मामले में 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय तस्करी 
नेटवर्क की संभावित भूमिका की जांच 
की जा रही है। कुछ रिपोर्टों में गुजरात 
एटीएस की पूर्व खुफिया जानकारी और 
संभावित समुद्री हस्तांतरण की दिशा 
में भी जांच का उल ल्ेख किया गया है, 
लेकिन अंतिम निष्कर्ष विस्तृत जांच के 
बाद ही सामने आएगा।
भारतीय तटरक्षक बल ने संदिग्ध नाव 
की निगरानी के दौरान समुद्री और 
हवाई संसाधनों का इस्तेमाल किया। 
लगातार ट्रैकिंग के बाद कार्रवाई को 
अंजाम दिया गया। अधिकारियों के 
अनुसार, संदिग्ध नाव को भारतीय 
क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले ही रोक 

लिया गया। इस तरह सुरक्षा एजेंसियों 
ने मादक पदार्थों की बड़ी खेप को 
संभावित रूप से तट तक पहंुचने से 
रोक दिया। इसके बाद नाव को सुरक्षा 
घेरे में मुंबई लाया गया, जहां मामले 
में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की 
जा रही है।
यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब 
समुद्री रास्तों से होने वाली मादक 
पदार्थों की तस्करी सुरक्षा एजेंसियों के 
लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। अरब 
सागर का विशाल समुद्री क्षेत्र तस्करी 
के लिए इस्तेमाल किए जाने की 
आशंका के कारण निगरानी के लिहाज 
से महत्वपूर्ण है। ऐसे में खुफिया 
एजेंसियों से मिलने वाली सूचनाओं के 
आधार पर समुद्री और हवाई निगरानी 
को एक साथ इस्तेमाल करना तस्करी 
रोकने की रणनीति का महत्वपूर्ण 
हिस्सा है। इस मामले में भी इसी तरह 
की समन्वित निगरानी के बाद संदिग्ध 
नाव तक पहुंचने में सफलता मिली।
भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात 
एटीएस के बीच समन्वय को इस 
कार्रवाई का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया 
गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 
तटरक्षक बल ने उपलब्ध खुफिया 
जानकारी पर कार्रवाई करते हुए 
संदिग्ध नाव को लगातार ट्रैक किया 
और उसके बाद संयुक्त अभियान के 
जरिए उसे रोका। नाव पर सवार लोगों 
को हिरासत में लेने और मादक पदार्थों 
को जब्त करने के बाद पूरी खेप को 
मुंबई लाया गया है, जहां विभिन्न 
एजेंसियां मामले की विस त्ृत जांच 
करेंगी।
जांच एजेंसियां अब यह भी पता लगाने 
की कोशिश कर रही हैं कि इस तस्करी 
नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं। 

मादक पदार्थों की इतनी बड़ी खेप के 
पीछे केवल समुद्र में मौजूद पांच लोगों 
की भूमिका थी या इसके पीछे व्यापक 
अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क काम कर रहा था, 
इसका पता जांच के दौरान चलेगा। 
साथ ही यह भी जांच का विषय होगा 
कि बरामद मादक पदार्थों की आपूर्ति 
भारत में किन लोगों तक पहंुचाई जानी 
थी। अधिकारियों के अनुसार, मामले 
में बहु-एजेंसी जांच और कानूनी 
कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।
इस ऑपरेशन को समुद्री मार्ग से होने 
वाली मादक पदार्थों की तस्करी के 
खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के रूप में 
देखा जा रहा है। हालांकि, जांच पूरी 
होने से पहले तस्करी नेटवर्क, खेप 
के अंतिम गंतव्य और इसमें शामिल 
अन्य लोगों को लेकर किसी निष्कर्ष 
पर पहंुचना जल्दबाजी होगी। फिलहाल 
पांच पाकिस्तानी नागरिक हिरासत में 
हैं और बरामद मादक पदार्थ तथा नाव 
जांच एजेंसियों के कब्जे में हैं।
भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री क्षेत्रों 
में अवैध गतिविधियों के खिलाफ 
अपनी सतर्कता जारी रखने की बात 
कही है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, 
अभियान का उद्देश्य समुद्री मार्ग से 
होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी 
को रोकना और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क 
की गतिविधियों पर अंकशु लगाना है। 
25 सितंबर को की गई इस कार्रवाई 
में 526 किलोग्राम मादक पदार्थ 
की बरामदगी और पांच लोगों की 
गिरफ्तारी के बाद अब जांच का अगला 
चरण मुंबई में शुरू हो गया है। आने 
वाले दिनों में पूछताछ और जांच से इस 
पूरी खेप के स्रोत, गंतव्य और उससे 
जुड़े नेटवर्क के बारे में और जानकारी 
सामने आने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर 
की हवा को प्रदूषण के गंभीर स्तर तक 
पहुंचने से रोकने के लिए तैयारियां तेज कर 
दी गई हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग 
(CAQM) ने वाहनों से होने वाले 
प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 1 अक्टूबर 
2026 से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ‘नो 
पीयूसीसी, नो फ्यूल’ व्यवस्था लागू करने 
की तैयारी पूरी कर ली है। इसके तहत 
वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट 
(PUCC) के बिना चलने वाले वाहनों 
को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी उपलब्ध 
नहीं कराने की व्यवस्था की गई है। ईंधन 
केंद्रों पर वाहनों की पहचान और पीयूसीसी 
की स्थिति की जांच के लिए ऑटोमैटिक 
नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) 
तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
CAQM की सुरक्षा एवं प्रवर्तन से जुड़ी 
समिति की 29 सितंबर को हुई बैठक में 
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य 
संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के 
लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की 
गई। बैठक में आगामी सर्दियों के दौरान 
प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों पर एक साथ 
कार्रवाई करने की रणनीति पर चर्चा हुई। 
इसमें वाहन प्रदूषण के साथ-साथ सड़क 
की धूल, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों, 
औद्योगिक उत्सर्जन, पराली जलाने और 
यातायात जाम वाले क्षेत्रों पर विशेष 
निगरानी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया 
गया।
पीयूसीसी व्यवस्था को लागू करने के लिए 
ईंधन और सीएनजी स्टेशनों पर ANPR 
कैमरों की स्थापना और उनके संचालन 
की समीक्षा की गई। यह तकनीक वाहन 
की नंबर प्लेट को पढ़कर संबंधित वाहन 

के रिकॉर्ड से जानकारी मिलाने में मदद 
करेगी। CAQM ने पहले ही वैध पीयूसीसी 
के बिना वाहनों को ईंधन नहीं देने की 
व्यवस्था के लिए Direction No. 101 
को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य वाहनों 
से निकलने वाले PM2.5, नाइट्रोजन 
ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड 
जैसे प्रदूषकों को नियंत्रित करना है।
CAQM की ओर से इस व्यवस्था को लागू 
करने के लिए दिल्ली के साथ एनसीआर 
में शामिल संबंधित राज्यों की एजेंसियों को 
भी आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक 
तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। जून 
2026 में आयोग की प्रवर्तन समिति की 
बैठक में भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा 
और राजस्थान में ईंधन केंद्रों पर ANPR 
कैमरों की स्थापना और संचालन की प्रगति 
की समीक्षा की गई थी। इससे स्पष्ट है 
कि 1 अक्टूबर की समयसीमा के लिए 
तकनीकी व्यवस्था पहले से तैयार की जा 
रही थी। प्रदूषण नियंत्रण की इस रणनीति 
में पुराने और निर्धारित अवधि पूरी कर चुके 
वाहनों यानी एंड-ऑफ-लाइफ (EoL) 
वाहनों पर भी कार्रवाई को तेज किया जा 
रहा है। ऐसे वाहनों की पहचान, जब्ती और 
स्क्रैपिंग की प्रक्रिया को मजबूत करने पर 
जोर दिया गया है। CAQM की पूर्व दिशा-

निर्देशों में ईंधन केंद्रों पर 
ANPR प्रणाली के जरिए 
ऐसे वाहनों की पहचान 
कर उन्हें ईंधन देने से 
रोकने और आवश्यक 
कानूनी कार्रवाई करने 
की व्यवस्था का प्रावधान 
किया गया है।
दिल्ली-एनसीआर में 
यातायात व्यवस्था को 

प्रदूषण नियंत्रण से जोड़ते हुए भी कई 
कदम उठाए जा रहे हैं। प्रमुख ट्रैफिक जाम 
वाले स्थानों की पहचान कर वहां इंटीग्रेटेड 
ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) 
लागू करने की दिशा में काम किया जा 
रहा है। ANPR आधारित स्वचालित 
चालान व्यवस्था को भी मजबूत करने की 
तैयारी है। इसका उद्देश्य यातायात नियमों 
के उल्लंघन पर कार्रवाई के साथ-साथ 
अनावश्यक जाम और उससे पैदा होने वाले 
अतिरिक्त वाहन उत्सर्जन को कम करना 
है। सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण 
में क्षेत्रीय स्रोतों की भूमिका को देखते हुए 
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली 
जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करने 
की रणनीति पर भी विशेष जोर दिया गया 
है। राज्यों द्वारा 2026 के लिए तैयार किए 
गए कार्ययोजनाओं की समीक्षा की जा रही 
है। इसमें फसल विविधीकरण, डायरेक्ट 
सीडेड राइस (DSR) तकनीक, फसल 
अवशेषों के प्रबंधन और किसानों के बीच 
जागरूकता बढ़ाने जैसे उपाय शामिल हैं। 
CAQM ने 2026 में गेहूं और धान के 
अवशेष जलाने की घटनाओं की रोकथाम 
के लिए राज्यों को समयबद्ध कार्रवाई की 
दिशा में काम करने को कहा है।

PUBLISHED HINDI DAILY FROM SURAT, AHMEDABAD, LUCKNOW

PUBLISHED HINDI DAILY FROM SURAT, AHMEDABAD, LUCKNOW

PRGI No. UPHIN/25/A1697

PRGI No. GJHIN/26/A1393

नई दिल्ली। दिवाली और अन्य त्योहारों से 
पहल े पटाखों के इस्तेमाल को लकेर चल 
रही बहस के बीच सपु्रीम कोर्ट न ेबधुवार को 
महत्वपरू्ण टिप्पणी की। अदालत न ेसकेंत दिया 
कि पटाखों पर परूी तरह प्रतिबधं लगाने की 
मागं को स्वीकार करना उसके लिए उचित नहीं 
होगा, लकेिन साथ ही पटाखों के बरेोकटोक 
इस्तेमाल की अनमुति भी नहीं दी जा सकती। 
अदालत न ेधार्मिक भावनाओं और वाय ुएवं 
ध्वनि प्रदषूण स ेहोन ेवाल ेस्वास्थ्य प्रभावों के 
बीच सतंलुन बनान ेकी जरूरत पर जोर दिया। 
विशषे रूप स ेबच्चों, बजुुर्गों और बीमार लोगों 
पर प्रदूषण के असर को लकेर अदालत ने 
चितंा जताई।
सपु्रीम कोर्ट की पीठ न ेसनुवाई के दौरान स्पष्ट 
किया कि उसका रुख न तो पटाखों पर परूी 
तरह रोक लगान ेका ह ैऔर न ही उन्हें पूर ेदिन 
इस्तेमाल करन ेकी अनमुति दने ेका। अदालत 
के सामन ेमखु्य सवाल यह ह ैकि त्योहारों के 
दौरान पटाखों के इस्तेमाल की धार्मिक और 
सामाजिक परपंरा को किस तरह बनाए रखते 
हएु उसस े होन े वाल े प्रदषूण और स्वास्थ्य 
सबंधंी नुकसान को सीमित किया जाए। इसके 
लिए पटाखे चलान े के निर्धारित समय और 
इस्तेमाल किए जाने वाल ेपटाखों के प्रकार को 
लकेर नियम तय करन ेकी आवश्यकता पर 
चर्चा हईु।
यह मामला न्यायमरू्ति एम.एम. सुदंरशे 
और न्यायमरू्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की 
पीठ के समक्ष चल रहा ह।ै सुप्रीम कोर्ट की 
आधिकारिक वाद सचूी में दोनों न्यायाधीशों 
की पीठ की 30 सितबंर 2026 की कार्यवाही 
दर्ज ह।ै
सनुवाई के दौरान अदालत न ेकहा कि किसी 
भी समाधान में दोनों पक्षों को ध्यान में रखना 

होगा। एक तरफ त्योहारों के साथ लोगों की 
धार्मिक और सांस क्ृतिक भावनाएं जडु़ी हईु हैं, 
वहीं दसूरी तरफ पटाखों स ेनिकलन ेवाले धएुं 
और शोर का असर आम लोगों के स्वास्थ्य पर 
पड़ सकता है। बच्चों, बजुरु्गों और बीमार लोगों 
के अलावा ऐस ेलोग भी प्रदषूण स ेप्रभावित 
हो सकत ेहैं, जिन्हें पहले स ेसांस या अन्य 
स्वास्थ्य सबंंधी समस्याएं हैं। इसलिए अदालत 
ऐसा सतंलुित रास्ता तलाशना चाहती ह,ै 
जिसमें पटाखों के इस्तेमाल की अनमुति तो हो, 
लकेिन उसके लिए स्पष्ट सीमाए ंभी तय हों।
मामल ेकी सनुवाई के दौरान केंद्र सरकार की 
ओर स ेपटाखों के सबंंध में तकनीकी प्रस्ताव 
भी अदालत के सामन ेरखा गया। सरकार ने 
कुछ निर्धारित शर्तों के साथ नई पीढ़ी के लड़ी 
वाल े पटाखों के इस्तेमाल की अनमुति दनेे 
की दिशा में सझुाव पशे किया। इन पटाखों 
के निर्माण और इस्तेमाल से जडु़े तकनीकी 
मानकों पर पर्यावरण विशषेज्ञों और सबंधंित 
पक्षों स ेविचार-विमर्श किया गया है।
लड़ी वाल ेपटाख ेऐस ेपटाख ेहोत ेहैं, जिनमें 
कई छोटे पटाखों को एक श्रृंखला में जोड़ा 
जाता है और जलाए जान ेके बाद व ेक्रमश: 
फटत ेहैं। इनके कारण एक साथ बड़ी मात्रा में 
शोर, धआंु और ठोस कचरा उत्पन्न हो सकता 
है। इसी वजह स ेपटाखों को लकेर पहले भी 

अदालत में इन पर विशषे रूप 
स ेचर्चा होती रही ह।ै सरकार 
की ओर स ेअब ऐसे पटाखों 
के लिए सखं्या, आकार और 
धमाकों के बीच अतंराल जसैे 
तकनीकी मानक तय करन ेका 
प्रस्ताव रखा गया ह।ै
केंद्र सरकार की ओर से 
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल 
ऐश्वर्या भाटी न े अदालत को 

बताया कि सबंधंित मतं्रालय न े इस मदु्दे पर 
विभिन्न पक्षकारों और तकनीकी विशषेज्ञों से 
चर्चा की ह।ै लड़ी वाले पटाखों के विनिर्देशों 
को लकेर सीएसआईआर-राष्ट्रीय पर्यावरण 
इजंीनियरिगं अनसुधंान ससं्थान यानी 
सीएसआईआर-नीरी स े भी सझुाव लिए गए 
हैं। प्रस्तावित व्यवस्था में पटाखों की सखं्या, 
उनके शले का आकार और लगातार होन ेवाले 
धमाकों के बीच समय अतंराल जैसे पहलओुं 
को नियतं्रित करन ेकी बात कही गई ह।ै
सरकार की ओर स ेयह तर्क रखा गया कि 
नए तकनीकी मानकों स ेपटाखों स ेनिकलने 
वाले कणीय पदार्थ यानी पार्टिकुलटे मटैर के 
उत्सर्जन को कम करन ेमें मदद मिल सकती 
ह।ै पटाखों के कारण हवा में सकू्ष्म कणों की 
मात्रा बढ़ना वाय ु प्रदषूण का एक महत्वपरू्ण 
कारण माना जाता ह।ै त्योहारों के दौरान जब 
बड़ी सखं्या में पटाख ेएक साथ जलाए जात ेहैं 
तो स्थानीय स्तर पर हवा की गणुवत्ता प्रभावित 
हो सकती ह।ै
हालाकंि याचिकाकर्ताओं की ओर स ेसरकार 
के इस प्रस्ताव का विरोध किया गया। 
याचिकाकर्ताओं की ओर से पशे वकील ने 
अदालत के समक्ष कहा कि केवल समय 
निर्धारित कर दने े स े समस्या का समाधान 

नहीं होगा, क्योंकि पहले भी पटाख े चलाने 
की समय-सीमा स े जुड़े निर्देशों का पालन 
परूी तरह नहीं हो पाया ह।ै उनका तर्क था कि 
दिवाली के आसपास पहले स े मौजूद अन्य 
प्रदषूण स्रोतों के साथ पटाखों का धुआं वायु 
गणुवत्ता को और प्रभावित कर सकता ह।ै
याचिकाकर्ताओं की ओर स ेयह भी कहा गया 
कि प्रदूषण के स्तर को केवल पटाखों से 
जोड़कर नहीं दखेा जा सकता। इस अवधि में 
पराली जलान ेसहित अन्य स्रोत भी कई क्षेत्रों 
में वाय ु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकत ेहैं। 
ऐस ेमें दो दिनों में बड़ी मात्रा में पटाखे जलाने 
का प्रभाव गभंीर हो सकता ह।ै इसी आधार पर 
उन्होंन ेपटाखों पर सख्त पाबदंी की मांग की।
अदालत न ेहालाकंि परूी तरह प्रतिबधं लगाने 
की दिशा में जाने के बजाय व्यावहारिक और 
सतंलुित व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर 
दिया। अदालत का सकेंत ह ै कि पटाखों के 
लिए समय की सीमा तय करना और उनके 
प्रकार पर नियतं्रण रखना एक सभंावित रास्ता 
हो सकता ह।ै इसका अर्थ यह ह ै कि आने 
वाले त्योहारों के दौरान पटाखों के इस्तेमाल 
को लकेर नियमों का पालन महत्वपूर्ण रहगेा 
और निर्धारित सीमा स ेबाहर पटाख ेचलाने की 
अनमुति स्वत: नहीं मानी जाएगी।
सनुवाई में ग्रीन पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल 
का मदु्दा भी सामन े आया। केंद्र सरकार 
न े जनरशेन-2 ग्रीन पटाखों में बरेियम के 
पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के 
लिए आउटडोर परीक्षण पूरा करने के लिए 
अतिरिक्त समय मागंा है। सरकार की ओर 
स ेबताया गया कि सीएसआईआर-नीरी और 
केंद्रीय प्रदषूण नियतं्रण बोर्ड न ेअलग-अलग 
वाय ुगणुवत्ता परिस्थितियों में परीक्षण के लिए 
चार शहरों का सझुाव दिया ह।ै

गाधंीनगर। गजुरात की राजनीति के दिग्गज 
नतेा और परू्व मखु्यमंत्री शंकरसिह वाघलेा 
एक बार फिर राजनीतिक सरु्खियों में हैं। 
करीब नौ साल पहल ेकागं्रेस स ेअलग होने 
वाल ेवाघलेा न ेअब दोबारा पार्टी में शामिल 
होन ेकी इच्छा जताई ह।ै उनके इस रुख के 
बाद गुजरात की राजनीति में नई चर्चाओं का 
दौर शरुू हो गया ह।ै खास बात यह ह ै कि 
कुछ ही सप्ताह पहल े तक वाघलेा अपनी 
अलग राजनीतिक राह पर आगे बढ़ने और 
वर्ष 2027 का विधानसभा चनुाव अपनी पार्टी 
के बनैर तल े लड़ने की बात कह रह े थ।े 
अब उनके कागं्रेस के साथ फिर से जडु़न ेकी 
सभंावित कोशिश ने राजनीतिक समीकरणों 
को लकेर अटकलों को तेज कर दिया ह।ै
वाघलेा की कागं्रेस में सभंावित वापसी को 
लकेर गजुरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा 
न ेभी बातचीत चलने की पुष्टि की ह।ै चावड़ा 
के मतुाबिक वाघलेा और उनके समर्थकों के 
साथ सकारात्मक बातचीत हुई है और इस 
सबंधं में पार्टी के हाईकमान के साथ चर्चा 
जारी ह।ै हालाकंि अभी तक कांग्रेस में उनके 
औपचारिक रूप स ेशामिल होने की घोषणा 
नहीं हईु ह।ै पार्टी में उनकी संभावित भूमिका 
और जिम्मेदारी को लकेर भी नेतृत्व स्तर पर 

विचार किया जाना बाकी है। यानी फिलहाल 
मामला बातचीत के स्तर पर ह ैऔर अतंिम 
फैसला होना बाकी है।
दिलचस्प बात यह ह ै कि वाघलेा का 
राजनीतिक रुख पिछल े कुछ समय में कई 
बार बदला ह।ै सितबंर की शरुुआत में उन्होंने 
स्पष्ट रूप स ेकहा था कि कागं्रेस में लौटने 
का समय निकल चकुा ह ैऔर उनकी पार्टी 
प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी वर्ष 2027 का 
विधानसभा चनुाव अपन े दम पर लड़ेगी। 
उन्होंने अपनी पार्टी को फिर स ेसक्रिय करने 
और 2 अक्टूबर स ेराजनीतिक अभियान शुरू 
करन ेकी योजना भी बनाई थी। उस समय 
उनके तवेर अलग राजनीतिक मचं खड़ा 
करन े के थ।े लकेिन अब कागं्रेस के साथ 
बातचीत की खबरों न ेउनके अगले कदम को 
लकेर उत्सुकता बढ़ा दी है।
वाघलेा न े स्वय ंभी कागं्रेस नेततृ्व के साथ 
बातचीत की पुष्टि की ह।ै हालिया रिपोर्टों के 
मतुाबिक उन्होंने कहा ह ैकि यदि गजुरात में 
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने 
के लिए व्यापक राजनीतिक प्रयास होता है 
तो व े कांग्रेस के साथ आन े को तयैार हैं। 
उन्होंने कागं्रेस के गजुरात प्रभारी रणदीप सिहं 
सरुजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा और 

परू्व केंद्रीय मंत्री भरतसिहं सोलंकी से बातचीत 
होन ेकी बात कही ह।ै हालाकंि उनकी वापसी 
को अतंिम रूप दने ेसे पहल ेराहलु गाधंी से 
मलुाकात को महत्वपरू्ण माना जा रहा ह।ै
वाघेला का राजनीतिक सफर गजुरात की 
राजनीति के कई महत्वपरू्ण दौर का साक्षी 
रहा ह।ै उन्होंन े अपने राजनीतिक जीवन 
की शुरुआत जनसघं और बाद में भारतीय 
जनता पार्टी से जडु़े राजनीतिक सगंठन में 
सक्रियता के साथ की। 1977 में व ेलोकसभा 
के लिए निर्वाचित हएु और इसके बाद गजुरात 
की राजनीति में उनका प्रभाव बढ़ता गया। 

भाजपा में रहत ेहएु व ेराज्य के प्रमुख नेताओं 
में शामिल हएु और बाद में पार्टी नेततृ्व से 
मतभेदों के कारण अलग राजनीतिक राह पर 
चल गए।
वर्ष 1995 में भाजपा स ेअलग होने के बाद 
वाघेला न ेराष्ट्रीय जनता पार्टी बनाई। इसके 
बाद कागं्रेस के समर्थन स े व े गजुरात के 
मखु्यमंत्री बने। उनका मुख्यमतं्री कार्यकाल 
1996 स े1997 के बीच रहा। बाद में उनकी 
पार्टी का कागं्रेस के साथ विलय हआु और 
वाघेला कागं्रेस में शामिल हो गए। इस तरह 
उनका कागं्रेस के साथ पहला बड़ा राजनीतिक 

जुड़ाव हआु। कांग्रेस में रहत ेहुए वाघलेा ने 
राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपरू्ण भमूिका 
निभाई। व ेकेंद्र में तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व 
वाली सरकार का हिस्सा रहे और केंद्रीय मंत्री 
के रूप में भी जिम्मेदारी सभंाली। गजुरात 
की राजनीति में उनकी अपनी पहचान और 
समर्थकों का आधार बना रहा। लबं े समय 
तक राज्य की राजनीति में सक्रिय रहने के 
कारण व ेगजुरात के उन नेताओं में गिने जाते 
हैं जिनका राजनीतिक नेटवर्क कई क्षेत्रों में 
फैला हआु ह।ै
लकेिन वर्ष 2017 का विधानसभा चनुाव 
उनके राजनीतिक जीवन में एक बड़ा मोड़ 
लकेर आया। विधानसभा चनुाव स े पहले 
उन्होंने कांग्रेस स ेअलग राह पकड़ ली। उनके 
साथ कांग्रेस के कई विधायक भी अलग हएु। 
इसके बाद उन्होंने जन विकल्प मोर्चा बनाया 
और गजुरात विधानसभा चनुाव में अपनी 
राजनीतिक ताकत आजमाई। हालांकि उस 
चनुाव में उनके राजनीतिक मंच का कोई 
उम्मीदवार विधानसभा तक नहीं पहुचं सका। 
इसके बाद भी वाघलेा ने सक्रिय राजनीति से 
दरूी नहीं बनाई।
वर्ष 2019 में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 
का रुख किया और कुछ समय तक पार्टी में 

राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी भी संभाली। 
बाद में उन्होंने एनसीपी छोड़ दी। इसके बाद 
कुछ समय तक अलग-अलग राजनीतिक 
गतिविधियों स े जुड़े रहने के बाद उन्होंने 
नवबंर 2024 में प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक 
पार्टी की शरुुआत की। वर्ष 2026 में उन्होंने 
इस राजनीतिक मंच को फिर सक्रिय किया 
और 2027 के विधानसभा चनुाव को लकेर 
तयैारियां शरुू करने का सकेंत दिया।
सितबंर 2026 में वाघलेा ने अपनी पार्टी 
के नेताओं के साथ बैठक कर आगामी 
विधानसभा चनुाव की रणनीति पर चर्चा 
की थी। उस समय उनका कहना था कि वे 
अपनी पार्टी के माध्यम से चनुावी मैदान में 
उतरेंग।े उन्होंने 2 अक्टूबर को गांधीनगर में 
बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम करने की योजना 
भी बताई थी। इसी कार्यक्रम और उनके नए 
राजनीतिक रुख के बीच अब कांग्रेस से 
बातचीत की खबर सामने आई ह।ै
गजुरात कांग्रेस के लिए भी वाघलेा की 
सभंावित वापसी का मुद्दा महत्वपरू्ण माना जा 
रहा ह।ै अमित चावड़ा ने कहा ह ैकि पार्टी ऐसे 
नेताओं और समूहों को एक साझा राजनीतिक 
मंच दनेे की कोशिश कर रही ह,ै जो भाजपा 
स ेअसतंषु्ट हैं। उन्होंने वाघलेा के भाजपा, 

राष्ट्रीय स्वयसंवेक सघं और प्रधानमंत्री नरेंद्र 
मोदी की आलोचना करने का भी उल ल्ेख 
किया। य े चावड़ा के राजनीतिक आकलन 
और बयान हैं; कांग्रेस की रणनीति को लकेर 
अतंिम निर्णय पार्टी नेततृ्व के स्तर पर होना 
बाकी ह।ै
वाघलेा की वापसी को लकेर कांग्रेस के भीतर 
भी चर्चा ह।ै कुछ रिपोर्टों में पार्टी के अदंर 
उनके परुाने राजनीतिक फैसलों को लकेर 
मतभदे और सावधानी का उल ल्ेख किया गया 
ह।ै वर्ष 2017 में उनके कांग्रेस छोड़ने और 
उनके साथ कई विधायकों के अलग होने की 
घटना आज भी पार्टी की राजनीतिक स्मृति का 
हिस्सा ह।ै इसलिए सभंावित वापसी केवल 
सदस्यता का सवाल नहीं ह,ै बल्कि यह भी 
चर्चा का विषय ह ैकि यदि व ेकांग्रेस में आते 
हैं तो उन्हें किस भमूिका में रखा जाएगा और 
पार्टी के चनुावी संगठन में उनकी जिम्मेदारी 
क्या होगी।
वाघलेा की उम्र 86 वर्ष है और व ेगजुरात की 
राजनीति के सबसे लबं े समय तक सक्रिय 
रहने वाल े वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। 
उनकी राजनीतिक यात्रा में भाजपा, कांग्रेस, 
अलग क्षेत्रीय राजनीतिक मंच और एनसीपी 
जैस ेअलग-अलग पड़ाव रह ेहैं। यही वजह 

ह ैकि उनके किसी भी राजनीतिक फैसले पर 
गजुरात में विशषे नजर रहती ह।ै अब एक 
बार फिर उनके कागं्रेस स ेसभंावित जडु़ाव 
की खबर सामने आन ेके बाद उनके समर्थकों 
और राजनीतिक दलों में चर्चा तेज हो गई ह।ै
आने वाल ेसमय में सबस ेमहत्वपूर्ण सवाल 
उनकी भमूिका को लकेर होगा। यदि कागं्रेस 
में वापसी पर सहमति बनती है तो पार्टी 
नेततृ्व को यह तय करना होगा कि वाघलेा 
की वरिष्ठता, अनुभव और गुजरात में उनके 
परुाने राजनीतिक सपंर्कों का किस प्रकार 
इस्तेमाल किया जाए। दसूरी ओर वाघलेा के 
लिए भी यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा कि वे 
अपनी अलग पार्टी और राजनीतिक मंच को 
जारी रखत े हैं या कागं्रेस के साथ मिलकर 
आग ेकी राजनीतिक राह तय करते हैं।
गांधीनगर नगर निगम चनुाव भी नजदीक हैं 
और इसके बाद गजुरात विधानसभा चनुाव 
2027 की तयैारी और तेज होगी। ऐस ेमें राज्य 
की राजनीति में परुान ेनेताओं की सक्रियता, 
नए राजनीतिक गठजोड़ और अलग-अलग 
दलों के बीच सभंावित आवाजाही पर नजर 
बनी रहगेी। वाघलेा की सभंावित कागं्रेस 
वापसी इसी व्यापक राजनीतिक गतिविधि के 
बीच सामने आई ह।ै

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 
खिलाफ बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से 
जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार 
को रांची की विशेष पीएमएलए अदालत 
ने आरोप तय कर दिए। विशेष न्यायाधीश 
योगेश कुमार की अदालत में सोरेन वीडियो 
कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। आरोप 
तय होने के साथ ही मामला अब मुकदमे 
की अगली प्रक्रिया की ओर बढ़ गया है। 
अदालत ने सभी पक्षों को आरोप की प्रति 
उपलब्ध कराने के लिए 20 अक्टूबर तक 
का समय तय किया है और मामले में 
अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।
यह मामला रांची के बड़गाईं अंचल में 
स्थित 8.86 एकड़ जमीन के कथित 
अवैध अधिग्रहण, कब्जे और हस्तांतरण 
से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस 
मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच 
की है। ईडी की जांच में जमीन से जुड़े 
दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों और कथित 
लेन-देन की पड़ताल की गई। एजेंसी का 
आरोप है कि उक्त जमीन को अवैध तरीके 
से हासिल करने और कब्जे में रखने के 
लिए विभिन्न स्तरों पर फर्जी दस्तावेजों 
और राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर का सहारा 
लिया गया। अदालत में आरोप तय होने से 
पहले हेमंत सोरेन की ओर से कार्यवाही को 
रोकने और आरोप तय करने की प्रक्रिया 
को चुनौती देने की कोशिश की गई थी। 
मुख्यमंत्री ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख 
करते हुए विशेष पीएमएलए अदालत में 
उनके खिलाफ चल रही आरोप तय करने 
की प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाया 
था। बुधवार को हाईकोर्ट ने इस स्तर पर 

विशेष अदालत की कार्यवाही पर रोक 
लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद 
विशेष पीएमएलए अदालत में आरोप तय 
करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी।
हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में इस 
मामले से जुड़े उन दस्तावेजों को देखने 
के लिए समय मांगा गया था, जिन पर 
अभियोजन पक्ष ने भरोसा नहीं किया है। 
24 सितंबर को हुई सुनवाई में उनके 
वकील संजीव सहाय ने कहा था कि 
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपलब्ध 
कराए गए दस्तावेजों की जांच और पुष्टि के 
लिए बचाव पक्ष को समय चाहिए। इसके 
बाद विशेष अदालत ने आरोप तय करने 
की अगली तारीख 30 सितंबर निर्धारित 
की थी। अदालत ने सोरेन को वीडियो 
कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का 
निर्देश भी दिया था। इससे पहले विशेष 
अदालत ने आरोप तय करने की प्रक्रिया 
को आगे बढ़ाने से रोकने की सोरेन की 
मांग स्वीकार नहीं की थी। बचाव पक्ष 
की ओर से यह दलील भी दी गई थी कि 
प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में आगे की 
जांच के लिए अतिरिक्त शिकायत दाखिल 

करने की अनुमति 
मांगी है, इसलिए 
आरोप तय करने 
और सुनवाई 
की प्रक्रिया को 
फिलहाल टाल 
दिया जाना 
चाहिए। इसके 
विपरीत ईडी 
ने तर्क दिया 
कि पीएमएलए 

के तहत पूरक जांच की संभावना अपने 
आप में मौजूदा शिकायत के आधार पर 
मुकदमे की कार्यवाही रोकने का आधार 
नहीं बनती। विशेष अदालत ने बचाव पक्ष 
की इस मांग को स्वीकार नहीं किया।
मामले की पृष्ठभूमि जमीन के कथित फर्जी 
अधिग्रहण से जुड़ी जांच से सामने आई। 
झारखंड हाईकोर्ट के 18 सितंबर के आदेश 
में दर्ज विवरण के अनुसार, ईडी की जांच 
के दौरान रांची में जमीन से जुड़े कथित 
फर्जीवाड़े और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर 
की जानकारी सामने आई थी। जांच एजेंसी 
ने बड़गाईं क्षेत्र में राजस्व रिकॉर्ड में कथित 
छेड़छाड़ और जमीन के दस्तावेजों से 
संबंधित कई अनियमितताओं की जांच की। 
हाईकोर्ट के आदेश में 8.86 एकड़ जमीन 
के कथित अवैध अधिग्रहण और कब्जे से 
संबंधित आरोपों का भी उल्लेख है।
ईडी की ओर से लगाए गए आरोपों में 
जमीन पर कथित कब्जे और उससे जुड़े 
लोगों की भूमिका का उल ल्ेख किया गया 
है। जांच एजेंसी ने कथित तौर पर कुछ ऐसे 
खरीद दस्तावेजों को भी अपने साक्ष्यों में 

शामिल किया है, जिनमें एक केयरटेकर 
और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर 
सामान खरीद जाने का जिक्र है। एजेंसी 
का दावा है कि इन सामानों के बिल में 
उसी जमीन का पता दर्ज था। ईडी ने यह 
भी आरोप लगाया है कि जमीन पर कब्जे 
की स्थिति को अलग तरीके से दिखाने के 
लिए कुछ लोगों का इस्तेमाल किया गया। 
हालांकि, ये सभी अभियोजन पक्ष के आरोप 
हैं और इनका अंतिम निर्धारण मुकदमे की 
सुनवाई तथा साक्ष्यों के परीक्षण के बाद 
ही होगा। इस मामले में हेमंत सोरेन को 
प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी 2024 
को गिरफ्तार किया था। बाद में जून 2024 
में झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले 
में जमानत दे दी थी। इसके बाद मामला 
विशेष पीएमएलए अदालत में आगे बढ़ता 
रहा। सोरेन ने विशेष अदालत में आरोपों 
से राहत पाने के लिए डिस्चार्ज याचिका 
भी दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज 
कर दिया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का 
रुख किया। हाईकोर्ट के समक्ष भी मामले 
की विभिन्न प्रक्रियाओं को चुनौती दी गई।
सोरेन ने विशेष पीएमएलए अदालत में 
व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छटू के लिए 
भी हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दाखिल 
किया था। 18 सितंबर को न्यायमूर्ति सुजीत 
नारायण प्रसाद की पीठ ने इस आवेदन को 
खारिज कर दिया था। इसके बाद विशेष 
अदालत में उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 
के माध्यम से हुई। 24 सितंबर की सुनवाई 
के बाद अदालत ने उन्हें 30 सितंबर को 
निर्धारित कार्यवाही में शामिल होने के 
निर्देश दिए थे।

कांग्रेस में लौटेंगे ‘बापू’? शंकरसिंह वाघेला के बदले सुरों से गुजरात की सियासत में हलचल, हाईकमान से बातचीत जारी

पटाखों पर पूरी पाबंदी नहीं, लेकिन 24 घंटे भी नहीं मिलेगी छूट; सुप्रीम 
कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं और स्वास्थ्य के बीच संतुलन पर दिया जोर

अरब सागर में 3000 करोड़ की ड्रग्स खेप पकड़ी, पांच पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार

बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन मामले में हेमंत सोरेन पर 
आरोप तय, PMLA अदालत में अब शुरू होगी सुनवाई

कल से बिना PUCC नहीं मिलेगा ईंधन, दिल्ली 
NCR में प्रदूषण पर शिकंजा कसने की तैयारी
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भारत के सवंधैानिक इतिहास में रामनाथ 
कोविन्द का नाम उन व्यक्तित्वों में लिया 
जाता ह,ै जिन्होंन ेएक साधारण ग्रामीण 
परिवश स ेनिकलकर दशे के सर्वोच्च 
सवैंधानिक पद तक की यात्रा परूी की। 
उनका जीवन शिक्षा, कानून, सार्वजनिक 
सवेा और राजनीति के विभिन्न पड़ावों से 
होकर गजुरा। व ेराज्यसभा के सदस्य रहे, 
बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली 
और अतंतः भारत के 14वें राष्ट्रपति के 
रूप में देश की सवेा की। उनकी यात्रा में 
ग्रामीण जीवन स ेलेकर दिल्ली की न्यायिक 
व्यवस्था, ससंद और राष्ट्रपति भवन तक 
के कई महत्वपरू्ण पड़ाव शामिल रह।े

रामनाथ कोविन्द का जन्म 1 अक्टूबर 
1945 को उत्तर प्रदशे के कानपरु जिल ेके 
परौंख गावं में हआु था। उनका जन्मस्थान 
वर्तमान में कानपरु दहेात जिल ेमें आता ह।ै 
एक सामान्य ग्रामीण पृष्ठभमूि से आने वाले 
कोविन्द ने शिक्षा को अपने जीवन में विशेष 
महत्व दिया। आग ेचलकर उन्होंने कानून 
की पढ़ाई की और वकालत को अपना पशेा 
बनाया। कानून की शिक्षा ने उन्हें भारतीय 
संविधान, न्याय व्यवस्था और नागरिक 
अधिकारों की गहरी समझ विकसित करने 
का अवसर दिया।
कानून की उपाधि प्राप्त करने के बाद 
उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत 
शुरू की। वर्ष 1977 से 1979 तक वे 
दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार 
के वकील भी रहे। इस दौरान उन्हें दशे 
की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था 

को करीब से समझने का अवसर मिला। 
वकालत के क्षेत्र में काम करते हएु उन्होंने 
संविधान और कानून से जडु़े विषयों पर 
अपनी समझ विकसित की, जो आगे 
चलकर उनके सार्वजनिक जीवन का 

महत्वपूर्ण आधार बनी। रामनाथ कोविन्द 
न ेसंघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 
भी सफलता हासिल की थी। उन्होंन ेतीसरे 
प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण की थी। हालांकि 
बाद में उन्होंने प्रशासनिक सवेा में जान ेके 
बजाय काननू और सार्वजनिक जीवन का 
रास्ता चुना। उनके जीवन का यह प्रसगं 
इस बात का उदाहरण माना जाता ह ैकि 
सफलता के लिए निरतंर प्रयास और धैर्य की 
कितनी महत्वपरू्ण भमूिका होती ह।ै
सार्वजनिक जीवन में उनकी सक्रियता 
धीर-ेधीर ेबढ़ती गई। वर्ष 1991 में वे 
भारतीय जनता पार्टी स ेजडु़े। इसके बाद 
वर्ष 1994 में उत्तर प्रदशे स ेराज्यसभा के 
लिए निर्वाचित हएु। वर्ष 2000 में व ेदोबारा 
राज्यसभा के लिए निर्वाचित हएु। इस तरह 
उन्होंने लगभग 12 वर्षों तक राज्यसभा 
सदस्य के रूप में कार्य किया। ससंद में 

रहत ेहएु उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपनी 
बात रखी और ससंदीय समितियों में भी 
काम किया।
राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनका 
कार्यकाल उनके राजनीतिक जीवन का 
महत्वपूर्ण चरण रहा। कानून और संविधान 
की पृष्ठभमूि होन ेके कारण ससंदीय 
कार्यप्रणाली में उनकी रुचि स्वाभाविक रूप 
स ेरही। वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय 
प्रवक्ता के रूप में भी जिम्मेदारी निभा चुके 
थ।े सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहत ेहएु 
उन्होंने सामाजिक और शकै्षणिक विषयों से 
जडु़े कामों में भी भाग लिया।
राजनीतिक जीवन में आगे बढ़त ेहएु 
रामनाथ कोविन्द को अगस्त 2015 में 
बिहार के राज्यपाल के रूप में नियकु्त किया 
गया। उन्होंन े8 अगस्त 2015 को बिहार के 
राज्यपाल का पद सभंाला। राज्यपाल के रूप 

में उनका कार्यकाल उस समय महत्वपूर्ण 
रहा, जब उन्हें राज्य के सवैंधानिक प्रमखु 
के रूप में विभिन्न जिम्मेदारिया ंनिभानी थीं। 
राज्यपाल के पद पर रहत ेहएु वे सवैंधानिक 
दायित्वों के निर्वहन के साथ राज्य के 
विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होते रह।े
बिहार के राज्यपाल के रूप में उनके 
कार्यकाल की एक विशषे घटना वर्ष 2017 
में सामन ेआई, जब उन्हें राष्ट्रपति पद 
के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का 
उम्मीदवार घोषित किया गया। 19 जनू 
2017 को उनके नाम की घोषणा की गई। 
भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय 
अध्यक्ष अमित शाह न ेउनकी उम्मीदवारी 
की घोषणा करते हएु उनके सामाजिक और 
सार्वजनिक जीवन का उल ल्ेख किया था। 
उनके नाम की घोषणा के बाद राष्ट्रपति 
चनुाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां 

तजे हो गईं। राष्ट्रपति चनुाव में विपक्ष की 
ओर स ेमीरा कुमार उम्मीदवार थीं। 20 
जलुाई 2017 को चनुाव परिणाम घोषित 
किया गया। रामनाथ कोविन्द न ेचनुाव में 
जीत दर्ज की और व ेभारत के 14वें राष्ट्रपति 
निर्वाचित हएु। चुनाव में उन्हें कुल मत 
मलू्य का 65.65 प्रतिशत प्राप्त हआु। इसके 
बाद 25 जलुाई 2017 को उन्होंने भारत 
के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तत्कालीन 
मखु्य न्यायाधीश न्यायमरू्ति जे. एस. खहेर ने 
उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। 
राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविन्द का 
कार्यकाल भारतीय सवंिधान के प्रावधानों 
के अनुरूप सवंधैानिक दायित्वों के निर्वहन 
का काल रहा। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्राध्यक्ष 
होते हैं और संविधान के अनसुार अनके 
महत्वपूर्ण जिम्मेदारिया ंराष्ट्रपति के पद से 
जडु़ी होती हैं। 
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विपक्ष और विशषे रूप से कांग्रेस ने 
मतदाता सचूियों के विशषे गहन पनुरीक्षण 
यानी एसआइआर और साथ ही मखु्य 
चनुाव आयकु्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 
फिर स ेअपना अभियान तजे कर दिया 
ह।ै उसका साथ कुछ अन्य विपक्षी दल 
भी द ेरह ेहैं। हालाकंि पिछल ेदिनों तीनों 
चनुाव आयुक्तों न ेएक साथ बैठक कर 
इस धारणा को एक बड़ी हद तक ध्वस्त 
किया कि मखु्य चनुाव आयकु्त के तौर-
तरीकों स ेदोनों चनुाव आयकु्त नाखुश हैं, 
लकेिन विपक्ष इसे एक बड़ा मदु्दा मानने 
स ेपीछे नहीं हटा रहा ह।ै
विपक्षी दल यह सिद्ध करने में लग ेहुए हैं 
कि एसआइआर के जरिय ेउन मतदाताओं 
के नाम काटे जा रह ेहैं, जो हमार ेवोटर 
हैं। व ेयह साबित करन ेकी कोशिश तो 
खबू कर रह ेहैं, लकेिन यह नहीं बता पा 
रह ेहैं कि आखिर उन्हें कैस ेपता चल जा 
रहा ह ै कि जिनके नाम कथित तौर पर 
जानबझूकर वोटर लिस्ट स ेहटाए जा रहे 
हैं, व ेउन्हें ही वोट दते ेहैं?
एसआईआर के खिलाफ तभी अभियान 
छेड़ दिया गया था, जब बिहार में यह 
प्रक्रिया शरुू हईु थी। कांग्रेस और विपक्षी 
दलों न े दिल्ली से लकेर पटना तक 
एसआईआर के खिलाफ धरना-प्रदर्शन 
किया और राहुल गाधंी न े तो तजेस्वी 
यादव सगं बिहार में वोटर अधिकार यात्रा 
भी निकाली, लकेिन बिहार के लोगों ने 
इसका सजं्ञान ही नहीं लिया कि उनके 
वोट अधिकार में कटौती की जा रही है। 
बिहार में एसआईआर के खिलाफ छेड़े 
गए अभियान की हवा कागं्रेस नतेा शकील 
अहमद के इस बयान न ेभी निकाली थी 
कि यदि 65 लाख वोटरों के नाम गलत 
तरीके स ेकाटे गए तो 65 लोग भी सड़कों 
पर यह कहन े क्यों नहीं आए कि वे 
जीवित हैं, वधै मतदाता हैं और फिर भी 
उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए।
इसके बाद बगंाल, तमिलनाडु, पडुुचरेी, 
केरलम और असम में एसआईआर 
शरुू हआु। बगंाल में तो इसका विरोध 
दखेन े को मिला, पर अन्य राज्यों में 
उसके खिलाफ कोई खास प्रतिक्रिया नहीं 
हईु। इन राज्यों में स ेतमिलनाडु में नई 
बनी पार्टी टीवीके जीती और केरलम में 
कागं्रेस। चनुाव बाद केरलम कांग्रेस के 
वरिष्ठ नतेा रमशे चने्नीथला न ेकहा था 
कि एसआइआर प्रक्रिया बहुत मददगार 
साबित हईु, क्योंकि इसस ेमृत व्यक्तियों 

और माकपा स े जडु़े बोगस वोटों को 
हटाया गया। इसके चलते चनुाव निष्पक्ष 
हो सके। इसके बाद जब अन्य राज्यों में 
एसआइआर की प्रक्रिया शुरू हुई और 
उत्तर प्रदशे में दो करोड़ स ेअधिक वोट 
कटन े की खबर आई तो सपा प्रमुख 
अखिलशे यादव न ेकहा कि इसस ेभाजपा 
को हर सीट पर लगभग 61 हजार वोटों 
का नुकसान होगा।
यदि कहीं एसआइआर प्रक्रिया को लकेर 
सवाल हैं तो बंगाल में। यहां के 37 
लाख लोगों के मामल ेमें यह तय होना 
है कि व ेवधै मतदाता हैं या नहीं? इनकी 
सनुवाई का निपटारा धीमी गति स ेहो रहा 
है और यह चितंा का विषय है, लकेिन 
यह मामला सपु्रीम कोर्ट के सजं्ञान में है 
और वह इसकी सुनवाई भी कर रहा है। 
इससे इन्कार नहीं कि एसआइआर प्रक्रिया 

जटिल है और उसमें कई गड़बड़ियां भी 
हो जा रही हैं। इसके साथ ही लोगों को 
परुाना विवरण और आवश्यक दस्तावजे 
दने ेमें परेशानी का सामना भी करना पड़ 
रहा है, लकेिन आम जनता की ओर से 
यह सनुन ेको नहीं मिल रहा है कि इस 
प्रक्रिया के जरिये वोट चोरी की जा रही 
है, जैसा कि विपक्षी दल और खासकर 
कांग्रेस प्रचारित कर रही है।
यह भी उल्लेखनीय है कि सपु्रीम कोर्ट ने 
बार-बार एसआईआर को उचित ठहराया 
है, लकेिन विपक्ष को चनै नहीं। वह सपु्रीम 
कोर्ट की भी सुनन ेको तयैार नहीं। चनुाव 
आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट से 
जो नाम हटाए गए हैं, व ेमतृ, विस्थापित 
लोगों या फिर उनके हैं, जिनके नाम दो 
जगह दर्ज थ,े लकेिन विपक्ष यह समझने 
को तयैार नहीं। उस ेलगता है कि वोट 

चोरी का जमुला जनता को आकर्षित कर 
रहा है और वह एसआईआर के खिलाफ 
अपने अभियान स ेराजनीतिक लाभ उठाने 
में समर्थ रहेगा, लकेिन इसके आसार 
कम ही हैं। आसार इसी के अधिक हैं कि 
जसै ेराफेल सौद ेमें दलाली के आरोपों ने 
कोई असर नहीं दिखाया था, वसै ेही वोट 
चोरी का नारा भी भोथरा ही साबित होगा।
राहुल गांधी की मानें तो वोट चोरी 2024 
के लोकसभा चनुाव स े ही हो रही है, 
लकेिन यदि ऐसा है तो चार सौ पार का 
नारा द े रही भाजपा 240 पर ही कैसे 
सिमट गई थी और कांग्रेस 99 सीटों 
पर कैस ेपहंुच गई थी? हैरानी नहीं कि 
एसआईआर के खिलाफ अभियान उसी 
तरह निरर्थक साबित हो, जसै ेईवीएम के 
खिलाफ छेड़ा गया अभियान। वास्तव में 
ऐसा कोई अभियान किसी भी राजनीतिक 

दल को लाभ नहीं द ेसकता, जिस ेआम 
जनता का समर्थन प्राप्त न हो।
जब तक जनता को यह नहीं लगता कि 
सचमचु वधै वोटरों के नाम इस तरह काटे 
जा रहे हैं कि विपक्ष को नकुसान हो, तब 
तक कांग्रेस और अन्य दल कितना भी 
गर्जन-तर्जन कर लें, उनकी दाल गलने 
वाली नहीं है। शायद कागं्रेस को इसका 
आभास भी है और इसीलिए खीझ में 
आकर उसके कार्यकर्ता मखु्य चनुाव 
आयुक्त को भला-बुरा कहन े के साथ 
ही आगरा में उनके पैतकृ आवास जाकर 
वहां अभद्र नार े लिख रह।े इसी तरह वे 
उनकी आईएएस बेटी को भी निशाना बना 
रहे हैं, जो गौतमबदु्ध नगर की डीएम हैं। 
विपक्ष यह ध्यान रख ेतो बहेतर कि किसी 
भी मदु्दे पर आक्रामकता अभद्रता में बदल 
जाए तो वह उलटा ही असर करती ह।ै

बिना नंबर बदले बदलें मोबाइल कंपनी, ऐसे करें अपना 
सिम पोर्ट; जानिए पूरी प्रक्रिया और जरूरी शर्तें

विचार प्रवाह

रामनाथ कोविन्द: 
संघर्ष, संविधान 

और सर्वोच्च 
संवैधानिक पद 
तक पहुंचने की 

प्रेरक यात्रा

फैक्ट ऑफ द डे

मोबाइल फोन आज हर व्यक्ति की रोजमर र्ा 
की जरूरत बन चकुा है। बातचीत, इटंरनटे, 
बैंकिंग, भगुतान, खरीदारी और कई जरूरी 
सवेाए ंमोबाइल नबंर स ेजडु़ी रहती हैं। ऐसे 
में अगर किसी व्यक्ति को अपन ेटेलीकॉम 
ऑपरटेर की सवेा पसदं नहीं आ रही हो, 
नटेवर्क की समस्या लगातार बनी रहती हो, 
इटंरनटे की स्पीड उम्मीद के मतुाबिक नहीं 
मिल रही हो या मौजदूा प्लान उसकी जरूरत 
के हिसाब से महंगा पड़ रहा हो, तो मोबाइल 
नबंर बदलन ेकी जरूरत नहीं है। वह अपनी 
पसदं की दसूरी टेलीकॉम कंपनी में उसी 
मोबाइल नबंर को पोर्ट करा सकता ह।ै
मोबाइल नबंर पोर्टेबिलिटी यानी एमएनपी की 
सवुिधा इसी उद्देश्य स ेशरुू की गई ह।ै इसके 
जरिए ग्राहक अपना मोबाइल नबंर बदल ेबिना 
एक टेलीकॉम सवेा प्रदाता स ेदसूरे सेवा प्रदाता 
के नटेवर्क पर जा सकता है। इसका फायदा 
यह ह ैकि वर्षों स ेइस्तेमाल किया जा रहा वही 
नबंर आपके पास बना रहता है। सपंर्क सचूी, 
परिवार, दोस्तों, कार्यालय, बैंक और अन्य 
जरूरी जगहों पर नबंर बदलन ेकी परशेानी भी 
नहीं होती। केवल नटेवर्क सवेा प्रदाता बदल 
जाता ह ैऔर ग्राहक को नए ऑपरेटर का सिम 
कार्ड लनेा पड़ता है।
आज टेलीकॉम कंपनियां अलग-अलग 
कीमतों पर कई तरह के प्रीपडे और पोस्टपडे 
प्लान उपलब्ध कराती हैं। किसी प्लान में 

ज्यादा इटंरनटे डेटा मिलता ह ैतो किसी में 
लबंी वधैता, अनलिमिटेड कॉलिगं, एसएमएस 
या दसूरी डिजिटल सवेाए ंशामिल हो सकती 
हैं। इसी तरह कुछ ग्राहक केवल सस्ते प्लान 
की तलाश में रहते हैं, जबकि कुछ के लिए 
बहेतर नटेवर्क कवरजे या तजे इटंरनटे ज्यादा 
महत्वपरू्ण होता ह।ै ऐस ेमें अगर मौजदूा कंपनी 
की सवेा आपकी जरूरत के अनरुूप नहीं है 
और दसूरी कंपनी का प्लान अधिक उपयकु्त 
लगता ह ैतो मोबाइल नबंर पोर्ट करान ेका 
विकल्प इस्तेमाल किया जा सकता ह।ै
हालाकंि नबंर पोर्ट करान ेस ेपहल ेकुछ जरूरी 
शर्तों को परूा करना होता ह।ै मोबाइल नबंर 
पोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया शरुू करन ेस ेपहले 
यह दखेना जरूरी ह ैकि आपका मोबाइल 
कनके्शन निर्धारित अवधि की पात्रता परूी 
करता ह ैया नहीं। सामान्य तौर पर जिस 
मोबाइल नबंर को पोर्ट करना ह,ै उसके मौजदूा 
ऑपरटेर के साथ सक्रिय होने के बाद कम 
स ेकम 90 दिन की अवधि परूी होनी चाहिए। 
यानी हाल ही में लिया गया नया नबंर तुरतं 
किसी दसूरी कंपनी में पोर्ट नहीं कराया जा 
सकता।
पोस्टपडे ग्राहक को अपन ेबकाया बिलों का भी 
ध्यान रखना चाहिए। अगर मोबाइल कनके्शन 
पोस्टपडे ह ैतो मौजदूा टेलीकॉम सवेा प्रदाता के 
सभी दये बिलों का भगुतान करना जरूरी होता 
ह।ै बकाया राशि रहन ेकी स्थिति में पोर्टिंग 

प्रक्रिया में परशेानी आ सकती ह।ै इसलिए 
नबंर पोर्ट करान ेका अनरुोध करन ेस ेपहले 
अपन ेखात ेकी स्थिति और किसी लबंित बिल 
की जाचं कर लनेा बहेतर ह।ै
इसके अलावा नबंर के स्वामित्व में बदलाव से 
जडु़ी कोई प्रक्रिया पहल ेस ेचल रही हो तो भी 
पोर्टिंग की पात्रता प्रभावित हो सकती ह।ै जिस 
नबंर को पोर्ट कराया जाना ह,ै उसके सबंधं में 
स्वामित्व परिवर्तन का अनरुोध लबंित नहीं होना 
चाहिए। इसी तरह यदि मोबाइल नबंर किसी 
न्यायिक विवाद में ह ैया अदालत की ओर से 
उसकी पोर्टेबिलिटी पर कोई रोक लगी हईु है 
तो उस ेसामान्य प्रक्रिया के तहत दसूर ेनटेवर्क 
पर पोर्ट नहीं कराया जा सकता।
किसी अनबुधं या अन्य बाध्यकारी व्यवस्था से 
जडु़े मोबाइल कनके्शन के मामल ेमें भी ग्राहक 
को सबंधंित शर्तों की जाचं करनी चाहिए। नबंर 
पोर्ट करन ेस ेपहल ेयह समझ लनेा जरूरी 
ह ैकि मौजदूा सवेा प्रदाता के साथ कोई ऐसी 
सवंिदात्मक बाध्यता तो नहीं ह,ै जो पोर्टिंग की 
प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हो।
एक अन्य महत्वपरू्ण शर्त सिम कार्ड के हालिया 
प्रतिस्थापन स ेजडु़ी ह।ै यदि आपन ेपिछल ेकुछ 
दिनों में अपन ेमोबाइल नबंर का सिम कार्ड 
बदला या रिप्लेस कराया ह ैतो तुरतं पोर्टिंग 
अनरुोध करन ेस ेपहल ेनिर्धारित अवधि परूी 
करना आवश्यक हो सकता ह।ै इसलिए सिम 
बदलन ेके बाद नबंर पोर्ट करान ेकी योजना 

बनान ेवाल ेग्राहकों को पहल ेअपनी पात्रता की 
जाचं करनी चाहिए।
अब सवाल आता ह ैकि आखिर मोबाइल 
नबंर को दसूर ेनटेवर्क पर पोर्ट कैस ेकराया 
जाए। इसके लिए सबस ेपहल ेयनूिक पोर्टिंग 
कोड यानी यूपीसी प्राप्त करना होता ह।ै यही 
कोड मोबाइल नबंर पोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया 
में महत्वपरू्ण भमूिका निभाता ह।ै यूपीसी प्राप्त 
करन ेके लिए ग्राहक को अपन ेउसी मोबाइल 
नबंर स ेएक एसएमएस भजेना होता ह ैजिसे 
वह पोर्ट कराना चाहता ह।ै
एसएमएस में निर्धारित प्रारूप का इस्तेमाल 
करना होता ह।ै ग्राहक को अपन ेमोबाइल से 
PORT लिखन ेके बाद एक स्पेस देकर 
अपना दस अकंों वाला मोबाइल नबंर लिखना 
होता ह ैऔर इस े1900 पर भजेना होता 
ह।ै उदाहरण के तौर पर सदेंश का प्रारूप 
PORT 9876543210 जसैा होगा। यह 
सदंशे उसी मोबाइल नबंर स ेभजेना जरूरी 
ह ैजिस ेग्राहक दसूर ेनटेवर्क पर पोर्ट कराना 
चाहता ह।ै
एसएमएस भजेने के बाद ग्राहक को पोर्टिंग 
प्रक्रिया के लिए यूनिक पोर्टिंग कोड प्राप्त होता 
ह।ै यह कोड आग ेनए टेलीकॉम सेवा प्रदाता 
के पास पोर्टिंग अनरुोध दर्ज कराने के दौरान 
इस्तेमाल किया जाता ह।ै यपूीसी को सरुक्षित 
रखना चाहिए और इस ेकिसी अनधिकृत 
व्यक्ति के साथ साझा करन ेसे बचना चाहिए।

टेक्नॉलॉजी

पाकिस्तान इस समय राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक दबाव और बिगड़ती आंतरिक 
सुरक्षा जैसी कई चनुौतियों स ेएक साथ जझू रहा है। एक ओर तहरीक-ए-तालिबान 
पाकिस्तान यानी टीटीपी और बलचूिस्तान लिबरशेन आर्मी (बीएलए) की गतिविधियों ने 

सरुक्षा बलों की चिता बढ़ा रखी ह ैतो दसूरी ओर अफगानिस्तान के साथ बढ़ता तनाव और 
परू्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लकेर सरकार तथा पाकिस्तान तहरीक-ए-
इंसाफ (पीटीआइ) के बीच टकराव न ेराजनीतिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ाया है। आर्थिक 

मोर्चे पर पटे्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। 
इन परिस्थितियों का प्रभाव केवल पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता तक सीमित नहीं ह,ै 
बल्कि दक्षिण एशिया की सरुक्षा और भारत की रणनीतिक चनुौतियों से भी जडु़ा हुआ ह।ै 

पाकिस्तान की मौजदूा स्थिति का सबस ेचिताजनक पहल ूआतकंी हिसंा में वदृ्धि है। ग्लोबल 
टेररिज्म इडेंक्स के अनुसार विश्व में आतकंवाद से प्रभावित दशेों में पाकिस्तान पहले 

स्थान पर पहुचं गया ह।ै रिपोर्ट में 2025 के दौरान आतंकवाद से संबधंित 1,139 मौतों और 
1,045 घटनाओं का उल्लेख किया गया है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वशै्विक स्तर 
पर आतकंी हिसंा में कमी दर्ज की गई, जबकि पाकिस्तान में इसके विपरीत रुझान दिखाई 

दिया। रिपोर्ट के अनसुार, दनुिया भर में 2025 के दौरान आतंकी हमलों और उनसे होने 
वाली मौतों में गिरावट आई, लकेिन पाकिस्तान में हिसा लगातार बढ़ती रही। इससे स्पष्ट 
होता ह ैकि दशे की आतंरिक सरुक्षा व्यवस्था के सामने चनुौती केवल आतंकी घटनाओं को 
रोकन ेकी नहीं, बल्कि उनके पीछे मौजदू संगठनों, स्थानीय परिस्थितियों और राजनीतिक-
सामाजिक कारणों स ेनिपटन ेकी भी ह।ै टीटीपी पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए सबसे गभंीर 
चनुौतियों में से एक बनकर उभरा ह।ै इस संगठन ने विशषे रूप से खैबर पख्तूनख्वा और 

उसके आसपास के क्षेत्रों में सरुक्षा बलों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के सीमावर्ती और 
अशांत क्षेत्रों में पुलिस तथा सरुक्षा प्रतिष्ठानों पर दबाव लगातार बना हुआ है। पाकिस्तान 

के लिए चुनौती यह भी ह ैकि सरुक्षाकर्मियों को निशाना बनाने वाली हिसा स्थानीय प्रशासन 
की कार्यक्षमता, नागरिकों के विश्वास और सामान्य जनजीवन को प्रभावित करती है। 

पाकिस्तान की दसूरी बड़ी सरुक्षा चनुौती बलचूिस्तान में सक्रिय बीएलए से जडु़ी है। टीटीपी 
की गतिविधियों का प्रमखु केंद्र उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र है, जबकि बीएलए बलचू राष्ट्रवाद के नाम 
पर लड़ाई लड़ रहा ह।ै दोनों सगंठनों की पृष्ठभूमि, उद्देश्य और गतिविधियों को एक ही श्रेणी 

में रखकर नहीं दखेा जा सकता। बलचूिस्तान में हिसा का एक आयाम चीन-पाकिस्तान 
आर्थिक गलियार ेऔर चीनी परियोजनाओं की सुरक्षा से भी जडु़ा हुआ है। चीन ने पाकिस्तान 

में बनुियादी ढाचं,े ऊर्जा और परिवहन से संबंधित कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में बड़ा 
निवशे किया ह।ै यदि बलचूिस्तान में हिसंा जारी रहती ह,ै तो इसस ेपाकिस्तान की आर्थिक 

योजनाओं, विदशेी निवशे और चीन के साथ उसके रणनीतिक सहयोग पर दबाव पड़ सकता 
है। आतंकवाद के साथ ही पाकिस्तान की अफगानिस्तान सबंधंी समस्या भी गभंीर होती जा 
रही ह।ै इस्लामाबाद का आरोप ह ैकि टीटीपी अफगान क्षेत्र का उपयोग करके पाकिस्तान में 
हमल ेकरता ह।ै अफगान तालिबान इन आरोपों को स्वीकार नहीं करता। दोनों दशेों के बीच 
सीमा पर तनाव और सनै्य कार्रवाई की खबरों न ेइस विवाद को और बढ़ाया ह।ै पाकिस्तान 

और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास का यह माहौल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी चितंा 
पैदा करता ह।ै टीटीपी और अफगान तालिबान अलग सगंठन हैं। उनके बीच वचैारिक तथा 

ऐतिहासिक संबधंों के बावजदू उनकी गतिविधियों और जिम्मेदारियों का अलग-अलग 
आकलन किया जाना चाहिए। फिर भी, पाकिस्तान को अपन ेयहा ंमौजदू आतकंवादी नटेवर्क, 

भर्ती, वित्तपोषण और स्थानीय समर्थन के स्रोतों पर भी ध्यान देना होगा। अफगानिस्तान के 
साथ लगातार टकराव स ेदोनों दशेों के ससंाधनों पर दबाव बढ़ सकता ह ैऔर सीमावर्ती 
आबादी को नकुसान पहुचं सकता ह।ै भारत के लिए भी यह स्थिति महत्वपरू्ण ह,ै क्योंकि 

अफगानिस्तान-पाकिस्तान सबंधंों में अस्थिरता का प्रभाव व्यापक क्षेत्रीय सरुक्षा परिवशे पर 
पड़ सकता ह।ै पाकिस्तान का राजनीतिक सकंट इस सरुक्षा चनुौती को और जटिल बनाता 

ह।ै इमरान खान की रिहाई की मागं को लकेर पीटीआइ न े27 सितबंर को इस्लामाबाद 
में प्रस्तावित मार्च को आग ेबढ़ाकर 4 अक्टूबर करन ेकी घोषणा की। मार्च का स्थगन 

पीटीआइ की सगंठनात्मक कठिनाइयों का संकेत हो सकता ह,ै लकेिन इससे 
पाकिस्तान में राजनीतिक ध्रुवीकरण समाप्त होन ेका निष्कर्ष नहीं 
निकाला जा सकता। राजनीतिक अस्थिरता का असर शासन 

और सरुक्षा संस्थानों के कामकाज पर भी पड़ 
सकता है।

चाय पर चर्चा 

एक और हारी हुई लड़ाई लड़ता विपक्षअस्थिरता से घिरा पाकिस्तान

विपक्ष, 
विशेषकर 

कांग्रेस, मतदाता 
सूचियों के विशेष 
गहन पुनरीक्षण 

(SIR) और 
मुख्य चुनाव 

आयुक्त ज्ञानेश 
कुमार के 

खिलाफ अपना 
अभियान तेज 
कर रहा है

इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए सेना में अफसर बनने का मौका, 
टीजीसी-145 के आवेदन शुरू; जानिए योग्यता और चयन प्रक्रिया
भारतीय सेना में अधिकारी बनने का 
सपना देख रहे इंजीनियरिंग स्नातकों 
के लिए महत्वपूर्ण अवसर सामने आया 
है। भारतीय सेना ने 145वें टेक्निकल 
ग्रेजुएट कोर्स यानी टीजीसी-145 के 
लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 
यह पाठ्यक्रम जुलाई 2027 में शुरू होने 
वाला है। योग्य अभ्यर्थी भारतीय सेना की 
आधिकारिक भर्ती वेबसाइट के माध्यम 
से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 
आवेदन प्रक्रिया 30 सितंबर 2026 से 
शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की 
अंतिम तारीख 29 अक्टूबर 2026 को 
दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है।
टीजीसी-145 इंजीनियरिंग स्नातकों के 
लिए भारतीय सेना में अधिकारी के रूप 
में प्रवेश का अवसर प्रदान करता है। इस 
भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों को 
भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए, 
देहरादून में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 
प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले 
अभ्यर्थियों को सेना में लेफ्टिनेंट के पद 
पर कमीशन दिया जाएगा। भर्ती से जुड़ी 
विस्तृत पात्रता, इंजीनियरिंग शाखाओं 
और अन्य शर्तों को आवेदन करने 
से पहले आधिकारिक अधिसूचना के 
अनुसार देखना जरूरी है।
इस भर्ती के लिए आयु सीमा 1 जुलाई 
2027 को आधार मानकर निर्धारित की 
गई है। अभ्यर्थी की आयु 20 से 27 

वर्ष के बीच होनी चाहिए। उपलब्ध भर्ती 
विवरण के अनुसार इस आयु सीमा के 
लिए जन्मतिथि 1 जुलाई 2000 से 30 
जून 2007 के बीच होनी चाहिए। इसलिए 
आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को 
अपनी जन्मतिथि की पात्रता अवश्य जांच 
लेनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात 
करें तो टीजीसी-145 के लिए अधिसूचित 
इंजीनियरिंग शाखाओं में बीई या बीटेक 
की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन 
कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए 
अधिसूचित योग्यता के तहत एमएससी 
कंप्यूटर साइंस वाले अभ्यर्थी भी पात्र हो 
सकते हैं। अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे 
इंजीनियरिंग विद्यार्थी भी अधिसूचना में 
दी गई निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर 
आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों 
को बाद में अपनी डिग्री पूरी करने का 
प्रमाण और सभी सेमेस्टर या वर्ष की 
अंकतालिकाएं निर्धारित समय पर प्रस्तुत 
करनी होंगी।
टीजीसी-145 के तहत इंजीनियरिंग 
की विभिन्न शाखाओं के लिए अवसर 
दिया गया है। उपलब्ध भर्ती विवरण में 
सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, 
इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कुछ 
अन्य अधिसूचित इंजीनियरिंग शाखाओं 
को शामिल किया गया है। कुल 30 
रिक्तियां बताई गई हैं, हालांकि रिक्तियों 
की संख्या संगठन की आवश्यकता के 

अनुसार बदली जा सकती है। इसलिए 
उम्मीदवार को आवेदन करने से 
पहले अपनी इंजीनियरिंग शाखा और 
उसकी स्वीकार्य समकक्ष शाखाओं 
को आधिकारिक अधिसूचना से जरूर 
मिलाना चाहिए।
टीजीसी-145 की खास बात यह है कि 
इसमें सामान्य भर्ती परीक्षाओं की तरह 
लिखित परीक्षा का चरण नहीं रखा 
गया है। आवेदन प्राप्त होने के बाद 
भारतीय सेना पात्र अभ्यर्थियों को उनकी 
इंजीनियरिंग शाखा और शैक्षणिक प्रदर्शन 
सहित निर्धारित मानदंडों के आधार पर 
शॉर्टलिस्ट करेगी। इसके बाद शॉर्टलिस्ट 
किए गए उम्मीदवारों को सर्विसेज 
सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी के लिए 
बुलाया जाएगा। एसएसबी प्रक्रिया के 
बाद उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण 
कराया जाएगा। मेडिकल रूप से योग्य 
अभ्यर्थियों के लिए आगे मेरिट तैयार की 
जाएगी। अंतिम चयन निर्धारित रिक्तियों, 
एसएसबी प्रदर्शन, चिकित्सा योग्यता और 
अन्य लागू शर्तों के आधार पर होगा। 
चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए 
आईएमए देहरादून भेजा जाएगा।
टीजीसी-145 के लिए आवेदन करने 
वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले भारतीय 
सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना 
होगा। वेबसाइट पर जाकर ‘ऑफिसर 
एंट्री अप्लाई/लॉगिन’ विकल्प के माध्यम 

से पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया पूरी 
की जा सकती है। जिन उम्मीदवारों का 
पहले से पंजीकरण है, वे अपने लॉगिन 
विवरण के माध्यम से आगे बढ़ सकते 
हैं, जबकि नए उम्मीदवारों को पहले 
पंजीकरण करना होगा।
पंजीकरण के बाद उम्मीदवार को 
आवेदन डैशबोर्ड में उपलब्ध ‘अप्लाई 
ऑनलाइन’ विकल्प पर जाना होगा। 
वहां टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स यानी 
टीजीसी-145, जुलाई 2027 कोर्स 
का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद 
व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क विवरण, 
शैक्षणिक योग्यता और इंजीनियरिंग 
शाखा से संबंधित जानकारी भरनी होगी। 
आवेदन में दर्ज की जाने वाली जानकारी 
प्रमाणपत्रों और अंकतालिकाओं के 
अनुरूप होनी चाहिए।
आवेदन भरने के दौरान उम्मीदवार को 
अपनी इंजीनियरिंग शाखा का चयन 
विशेष सावधानी से करना चाहिए। 
केवल वही शाखा स्वीकार की जाएगी 
जो संबंधित अधिसूचना में निर्धारित है। 
शाखा के नाम में गलत जानकारी देने 
या अपनी वास्तविक डिग्री और आवेदन 
में दर्ज शाखा के बीच अंतर होने पर 
उम्मीदवारी प्रभावित हो सकती है। 
इसलिए आवेदन जमा करने से पहले 
प्रत्येक विवरण को दोबारा जांचना जरूरी 
है।



(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ 
छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, मतदान 
का अधिकार पवित्र माना जाता है। 
क्योंकि यही लोकतंत्र की सच्ची नींव 
है। कोई अन्य शासन प्रणाली अपने 
नागरिकों को अपने शासकों को चुनने का 
अधिकार नहीं देती। यह अधिकार केवल 
लोकतंत्र में ही पाया जाता है। और यदि 
कोई नागरिक अपने मतदान के सच्चे 
अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाता, तो 
यह एक बड़ा पाप है। इसके लिए कोई 
बहाना नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए 
कि न्यायाधिकरण द्वारा 93 प्रतिशत 
मतदाताओं के नाम सही साबित हुए हैं। 
फिर भी वे पश्चिम बंगाल में हाल ही में 
हुए विधानसभा चुनावों में मतदान नहीं 
कर सके।
क्या यह लोकतंत्र का अपमान या 
उल्लंघन नहीं है? इसके लिए जिम्मेदार 

सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों 
नहीं की जा रही है? लाखों वास्तविक 
मतदाता अभी भी मतदाता सूची में अपना 
नाम दोबारा दर्ज कराने के लिए संघर्ष कर 
रहे हैं। इसी संदर्भ में इंडियन एक्सप्रेस 
की रिपोर्ट और भी दुखद और पीड़ादायक 
है। यह देखकर दिल टूट जाता है कि दो 
चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त 
के हर फैसले पर आपत्ति जताई है और 
इससे लोकतंत्र कमजोर हुआ है।
लेकिन दुख की बात यह है कि उन्होंने 
ज्ञानेश कुमार की तानाशाही को जनता 
के सामने नहीं लाया और दोनों सज्जनों 
ने विरोध में इस्तीफा नहीं दिया। अगर 
उन्होंने ऐसा पहले किया होता, तो देश 
का भला होता और लोकतंत्र काफी हद 
तक बच जाता। और संदेह के बादल छंट 
जाते। लोकतंत्र में जनता का विश्वास 
फिर से कायम करने के लिए अभी भी 
समय है। समय अनमोल है!

Surat. Dt. 01-10-2026 Thursday सूरत, दि. 01-10-2026 गरुुवार 

भसुावल में राजभाषा कार य्ान्वयन समिति की बठैक, 
कार य्ालयीन कार्यों में हिंदी के प्रभावी प्रयोग पर जोर

त्योहारों पर घर जान ेवालों को रेलवे की सौगात, धौलपरु-कानपरु रूट पर स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े

सूरत। गुजरात रेंट बिल-2026 को लेकर 
राज्यभर में अधिवक्ताओं का विरोध 
तेज होता जा रहा है। प्रस्तावित कानून 
में किराया संबंधी विवादों के निपटारे 
की व्यवस्था में किए गए बदलावों को 
लेकर वकील संगठनों ने गंभीर आपत्तियां 
जताई हैं। इसी क्रम में सूरत डिस्ट्रिक्ट 
बार एसोसिएशन ने भी बिल के विरोध में 
30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक नियमित 
न्यायिक कार्यवाही से दूर रहने का निर्णय 
लिया है। बार एसोसिएशन की काउंसिल 
बैठक में बिल के विभिन्न प्रावधानों, 
प्रस्तावित नई व्यवस्था और उससे 
न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ने वाले संभावित 
प्रभावों पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया 
गया। एसोसिएशन ने अपने फैसले की 
जानकारी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज सहित 
अधीनस्थ अदालतों को भी दे दी है।
बार एसोसिएशन का कहना है कि 
प्रस्तावित रेंट कानून में किराया विवादों 
की सुनवाई और उनके निपटारे के लिए 
मौजूदा न्यायिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण 
परिवर्तन किए जा रहे हैं। वकीलों की 
मुख्य आपत्ति इस बात को लेकर है कि 
किराया विवादों को पारंपरिक अदालतों 

के बजाय अलग प्रशासनिक एवं राजस्व 
तंत्र के माध्यम से निपटाने की व्यवस्था 
की जा रही है। अधिवक्ताओं का तर्क 
है कि किरायेदार और मकान मालिक 
के बीच होने वाले विवादों में न्यायिक 
प्रक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और 
इसमें बदलाव का सीधा असर मुकदमों 
की सुनवाई, पक्षकारों के अधिकार तथा 
वकीलों की भूमिका पर पड़ सकता है।
सूरत डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की 
काउंसिल बैठक में सदस्यों ने बिल के 
प्रावधानों पर विस्तार से विचार-विमर्श 
किया। बैठक के बाद तय किया गया 
कि 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 
एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता नियमित 
कोर्ट कार्यवाही से दूरी बनाए रखेंगे। इस 
दौरान अदालतों में लंबित मामलों की 
निर्धारित तारीखों को लेकर पक्षकारों को 
परेशानी न हो, इसके लिए एसोसिएशन ने 
न्यायालय प्रशासन को भी अपने निर्णय 
से अवगत कराया है। बार की ओर से 
अदालतों से अनुरोध किया गया है कि 
विरोध की अवधि में यदि कोई अधिवक्ता 
या पक्षकार अनुपस्थित रहता है तो केवल 
इस अनुपस्थिति के आधार पर उसके 

खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित न किया 
जाए। एसोसिएशन ने विशेष रूप से 
एकतरफा आदेश, मुकदमा खारिज करने, 
वारंट जारी करने या समन जैसी कार्रवाई 
से बचने का अनुरोध किया है। वकीलों 
का कहना है कि विरोध के कारण कुछ 
मामलों में अधिवक्ताओं और पक्षकारों 
की अदालत में उपस्थिति प्रभावित हो 
सकती है। ऐसे में उनकी अनुपस्थिति को 
जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया से बचने के 
रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस संबंध 
में अदालतों को पूर्व सूचना देने का उद्देश्य 
यही बताया गया है कि विरोध की अवधि 
में पक्षकारों के अधिकार प्रभावित न हों 
और बाद में उन्हें अनावश्यक कानूनी 
कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

उपलब्ध विवरण के अनुसार प्रस्तावित 
नई व्यवस्था में किराया संबंधी मामलों 
के लिए रेंट अथॉरिटी और रेंट कोर्ट की 
व्यवस्था का प्रावधान है। इन संस्थाओं 
में राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों 
की भूमिका निर्धारित किए जाने की बात 
सामने आई है। इसके अलावा आदेशों के 
खिलाफ अपील के लिए रेंट ट्रिब्यूनल का 
प्रावधान रखा गया है। प्रस्तावित व्यवस्था 
के अनुसार इस ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता 
जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला 
न्यायाधीश स्तर के अधिकारी द्वारा किए 
जाने का प्रावधान बताया गया है। यही 
व्यवस्था वकीलों के बीच चर्चा का प्रमुख 
विषय बनी हुई है। बार काउंसिल ऑफ 
गुजरात के सदस्य एडवोकेट भावेशभाई 
रबारी ने विरोध के संबंध में कहा कि 
अधिवक्ता नए रेंट बिल का विरोध कर 
रहे हैं। उनके अनुसार किराया विवादों 
को पारंपरिक अदालतों से हटाकर राजस्व 
अधिकारियों के अधिकार-क्षेत्र में ले जाने 
से पक्षकारों के लिए न्याय प्राप्त करने की 
प्रक्रिया में बदलाव आएगा। उनका कहना 
है कि न्यायिक मामलों को संभालने के 
लिए अदालतों में लंबे समय से विकसित 

प्रक्रियाओं और न्यायिक अनुभव की 
अपनी भूमिका रही है। ऐसे में प्रस्तावित 
बदलावों के प्रभावों पर गंभीरता से विचार 
किए जाने की जरूरत है।
भावेशभाई रबारी ने यह भी कहा कि 
प्रस्तावित व्यवस्था का असर वकीलों 
के कामकाज पर पड़ सकता है। खास 
तौर पर जूनियर अधिवक्ताओं के लिए 
न्यायालयीन कार्य और उससे जुड़े 
अवसरों में कमी आने की आशंका उन्होंने 
जताई। वकील संगठनों की ओर से यह 
मुद्दा भी उठाया जा रहा है कि न्यायिक 
क्षेत्र में काम करने वाले बड़ी संख्या में 
अधिवक्ताओं की आजीविका अदालतों 
से जुड़े मामलों पर निर्भर रहती है। ऐसे 
में किराया संबंधी मुकदमों को अलग 
व्यवस्था में स्थानांतरित किए जाने से 
कानूनी पेशे पर पड़ने वाले प्रभाव का भी 
आकलन किया जाना चाहिए।
सूरत में बार एसोसिएशन के विरोध के 
पहले दिन अदालत परिसर में कुछ 
असमंजस की स्थिति भी देखने को मिली। 
विरोध के फैसले की जानकारी सुबह तक 
सभी पक्षकारों और क्लाइंट्स तक समान 
रूप से नहीं पहुंच पाने के कारण कई लोग 

अपनी निर्धारित तारीखों पर अदालत पहुंच 
गए। बाद में जब उन्हें अधिवक्ताओं के 
कार्य से दूर रहने के निर्णय की जानकारी 
मिली तो कई पक्षकारों को वापस लौटना 
पड़ा। जिन लोगों ने पहले से अपने मामलों 
की सुनवाई के लिए अदालत आने की 
तैयारी की थी, उनके लिए अचानक सामने 
आई स्थिति परेशानी का कारण बनी।
एडवोकेट भावेशभाई रबारी के मुताबिक 
विरोध संबंधी प्रस्ताव सुबह करीब 11 
बजे सामने आया था। इसके चलते कई 
पक्षकारों और क्लाइंट्स को समय रहते 
इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। उन्होंने 
कहा कि अब बार एसोसिएशन की ओर 
से पक्षकारों को विरोध की अवधि और 
फैसले की जानकारी दी जा रही है, 
ताकि जिन मामलों में तत्काल व्यक्तिगत 
उपस्थिति जरूरी नहीं है, उनमें लोगों को 
अनावश्यक रूप से अदालत परिसर तक 
आने की परेशानी न उठानी पड़े।
गुजरात रेंट बिल को लेकर केवल सूरत 
में ही नहीं, बल्कि राज्य के अन्य हिस्सों 
में भी अधिवक्ताओं की ओर से आपत्तियां 
सामने आई हैं। अहमदाबाद सहित विभिन्न 
शहरों के बार एसोसिएशनों ने प्रस्तावित 

व्यवस्था को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त 
की हैं। कुछ स्थानों पर अधिवक्ताओं ने 
कोर्ट कार्यवाही से दूर रहने और विरोध 
कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय 
लिया है। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तावित रेंट 
कानून को लेकर कानूनी बिरादरी के भीतर 
व्यापक स्तर पर चर्चा चल रही है।
किराया विवादों का विषय गुजरात के 
शहरी क्षेत्रों में विशेष महत्व रखता है। 
मकान मालिक और किरायेदार के बीच 
किराया, कब्जा, संपत्ति के उपयोग, 
समझौते और अन्य अधिकारों से जुड़े 
विवाद लंबे समय से अदालतों में पहुंचते 
रहे हैं। ऐसे मामलों के लिए नई संस्थागत 
व्यवस्था बनाने का उद्देश्य प्रक्रिया को 
अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना 
बताया जा सकता है, लेकिन वकील 
संगठनों की आपत्ति इस बात पर केंद्रित है 
कि नई व्यवस्था में न्यायिक भूमिका किस 
तरह सुनिश्चित की जाएगी और पक्षकारों 
को न्याय पाने के लिए किस प्रक्रिया से 
गुजरना होगा।
बार संगठनों की ओर से सरकार से मांग 
की जा रही है कि बिल के प्रावधानों पर 
अधिवक्ताओं और अन्य संबंधित पक्षों 

के साथ व्यापक चर्चा की जाए। उनका 
कहना है कि कानून बनाने से पहले उसके 
व्यावहारिक प्रभावों, न्यायिक प्रक्रिया, 
पक्षकारों के अधिकार और कानूनी पेशे 
से जुड़े पहलुओं पर विचार होना जरूरी 
है। दूसरी ओर, प्रस्तावित रेंट व्यवस्था 
के संबंध में अंतिम स्वरूप और उसके 
लागू होने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी, 
क्योंकि वर्तमान में बिल को लेकर 
सामने आ रही आपत्तियों के बीच कई 
बिंदुओं पर चर्चा जारी है। सूरत में चार 
दिन तक कोर्ट कार्यवाही से दूर रहने के 
निर्णय ने इस मुद्दे को स्थानीय स्तर पर 
भी प्रमुख बना दिया है। आने वाले दिनों 
में बार एसोसिएशन और सरकार के बीच 
बातचीत तथा बिल के प्रावधानों पर होने 
वाली चर्चा से स्थिति की दिशा स्पष्ट हो 
सकती है। फिलहाल अधिवक्ताओं का 
विरोध किराया विवादों की नई व्यवस्था, 
न्यायिक संस्थाओं की भूमिका, प्रशासनिक 
अधिकारियों के अधिकार और कानूनी पेशे 
पर संभावित प्रभाव जैसे मुद्दों के इर्द-गिर्द 
केंद्रित है। सूरत के साथ गुजरात के अन्य 
शहरों में भी इस मुद्दे पर अधिवक्ताओं की 
गतिविधियों पर नजर बनी हुई है।

सूरत। कोयले की बढ़ती कीमतों और 
औद्योगिक उत्पादन लागत में लगातार हो 
रही वृद्धि के बीच ऊर्जा दक्षता बढ़ाना उद्योगों 
के लिए अहम चुनौती बन गया है। खासकर 
टेक्सटाइल प्रोसेसिंग और अन्य ऊर्जा-
आधारित औद्योगिक इकाइयों में बॉयलर और 
थर्मोपैक के संचालन को अधिक वैज्ञानिक 
एवं प्रभावी बनाने की जरूरत महसूस की 
जा रही है। इसी उद्देश्य से सूरत में बॉयलर 
ऑपरेटरों और तकनीकी कर्मचारियों के लिए 
चार दिवसीय स्टीम सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन 
(एसएसओ) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित 
किया जा रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से 
उद्योगों को कम ईंधन में अधिक ऊर्जा प्राप्त 
करने, अनावश्यक गर्मी और ऊर्जा नुकसान 
को कम करने तथा बॉयलर की कार्यक्षमता 
बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके बताए जा रहे 
हैं।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट 
फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज 
(एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद की ओर 
से केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के Energy 
Efficiency Improvement of 

Boilers (ईईआईबी) प्रोजेक्ट के तहत 
आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम 
को GEF-7 का सहयोग प्राप्त है। सूरत 
के साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर्स 
एसोसिएशन (एसजीटीपीए) के कॉन्फ्रेंस 
हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में शहर 
और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े 
बॉयलर ऑपरेटर, तकनीकी कर्मचारी तथा 
संबंधित विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं।
कार्यक्रम का शुभारंभ एसजीटीपीए के 
अध्यक्ष जितेंद्रभाई वखारिया और पांडेसरा 
इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष 

कमलविजय तुलसियान ने किया। इस 
अवसर पर आयोजकों ने कहा कि वर्तमान 
औद्योगिक परिस्थितियों में ऊर्जा की बचत 
केवल लागत कम करने का माध्यम नहीं है, 
बल्कि उत्पादन की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए 
रखने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने 
के लिए भी जरूरी है। कोयले जैसी ईंधन 
सामग्री की कीमत बढ़ने से उद्योगों पर 
अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ता है। ऐसे में 
उपलब्ध ईंधन से अधिकतम ऊर्जा हासिल 
करना औद्योगिक इकाइयों की कार्यक्षमता 
के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रशिक्षण 

में विशेष रूप से बॉयलर और थर्मोपैक 
में कोयले के वैज्ञानिक और व्यवस्थित 
इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञ 
प्रतिभागियों को समझा रहे हैं कि बॉयलर में 
ईंधन की गुणवत्ता, कंबशन की स्थिति, हवा 
और ईंधन के अनुपात, संचालन के विभिन्न 
मानकों तथा उपकरणों के रखरखाव का 
ऊर्जा दक्षता पर सीधा असर पड़ता है। यदि 
इन पहलुओं की नियमित निगरानी की जाए 
और संचालन में जरूरी सुधार किए जाएं 
तो ईंधन की खपत को नियंत्रित करते हुए 
बॉयलर से बेहतर प्रदर्शन प्राप्त किया जा 
सकता है।
कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण विशेषज्ञ 
डॉ. सोमचाई डेचापनिचकुल को विशेषज्ञ 
मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया है। 
उनके पास अमेरिका की आयोवा यूनिवर्सिटी 
से केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की 
डिग्री है। ऊर्जा प्रबंधन, बॉयलर और स्टीम 
सिस्टम के क्षेत्र में उनका अंतरराष्ट्रीय 
अनुभव रहा है। वे थाईलैंड के एनर्जी 
मैनेजमेंट स्टैंडर्ड से संबंधित तकनीकी 
समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर 

चुके हैं। प्रशिक्षण के दौरान वे प्रतिभागियों 
को बॉयलर संचालन और स्टीम सिस्टम की 
दक्षता से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं 
की जानकारी दे रहे हैं।
चार दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान बॉयलर 
एफिशिएंसी, सही कंबशन, कोयले की 
गुणवत्ता और उसके उचित इस्तेमाल, हीट 
लॉस में कमी, स्टीम सिस्टम का संचालन, 
ऑपरेशनल पैरामीटर्स, समय पर रखरखाव 
तथा ऊर्जा बचत जैसे विषयों को शामिल 
किया गया है। प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल 
तकनीकी जानकारी देना नहीं है, बल्कि 
ऑपरेटरों को ऐसी व्यावहारिक समझ प्रदान 
करना है, जिसका इस्तेमाल वे अपनी-
अपनी औद्योगिक इकाइयों में प्रतिदिन के 
संचालन के दौरान कर सकें।
कार्यक्रम के शुरुआती दो दिनों में प्रतिभागियों 
को सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें 
बॉयलर और स्टीम सिस्टम की कार्यप्रणाली, 
ऊर्जा के इस्तेमाल, ईंधन की दक्षता और 
संभावित ऊर्जा नुकसान के विभिन्न 
पहलुओं को समझाया जा रहा है। इसके 
बाद तीसरे और चौथे दिन प्रतिभागियों को 

विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का दौरा कराया 
जाएगा। इन दौरों के दौरान उन्हें वास्तविक 
औद्योगिक परिस्थितियों में बॉयलर संचालन, 
स्टीम सिस्टम और ऊर्जा प्रबंधन से जुड़ी 
प्रक्रियाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। 
इस व्यवस्था से प्रतिभागियों को प्रशिक्षण 
में हासिल की गई सैद्धांतिक जानकारी को 
वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ने में मदद 
मिलेगी।
आयोजकों के अनुसार, कोयले के कुशल 
इस्तेमाल का मतलब केवल कोयले की 
मात्रा कम करना नहीं है। इसका व्यापक 
उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस्तेमाल 
किए जा रहे ईंधन से अधिकतम उपयोगी 
ऊर्जा प्राप्त हो और ऊर्जा का अनावश्यक 
नुकसान न हो। कई बार बॉयलर संचालन 
में छोटी-छोटी तकनीकी कमियों के कारण 
अतिरिक्त ईंधन खर्च होता है। कंबशन की 
सही निगरानी, बॉयलर की नियमित जांच, 
हीट लॉस को नियंत्रित करना और स्टीम 
सिस्टम को उचित तरीके से संचालित करना 
ऐसे उपाय हैं, जिनसे ऊर्जा दक्षता में सुधार 
किया जा सकता है।

भसुावल। कार्यालयीन कामकाज में हिदंी 
के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा दने ेऔर 
कर्मचारियों में राजभाषा के प्रति रुचि एवं 
जागरूकता बढ़ान ेके उद्देश्य से नगर राजभाषा 
कार्यान्वयन समिति, भसुावल की बठैक 
बधुवार को आयोजित की गई। मडंल रले 
प्रबधंक एवं समिति के अध्यक्ष पनुीत अग्रवाल 
की अध्यक्षता में हईु बठैक में भसुावल क्षेत्र के 
विभिन्न सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमखुों 
और राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया। 
बठैक में हिदंी के प्रचार-प्रसार, कार्यालयीन 
कार्यों में इसके प्रभावी इस्तेमाल, कर्मचारियों 
के लिए हिदंी प्रतियोगिताओं एवं कार्यशालाओं 
के आयोजन तथा उत क्ृष्ट कार्य करन े वाले 
कर्मचारियों को प्रोत्साहित करन ेजसै े विषयों 
पर विस्तार से चर्चा की गई।
बठैक की शरुुआत केंद्रीय गहृ मतं्री के हिदंी 
दिवस सदंशे के वाचन के साथ हईु। इसके 
बाद समिति की विभिन्न गतिविधियों और 
सदस्य कार्यालयों में राजभाषा हिदंी के प्रयोग 
की स्थिति पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने 
कार्यालयीन कार्यों में हिदी के उपयोग को 
और बढ़ाने तथा कर्मचारियों को इसके लिए 
प्रोत्साहित करन े की आवश्यकता पर अपने 
विचार रख।े बठैक में यह बात सामने आई 
कि राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन केवल 
औपचारिक गतिविधियों तक सीमित न रहकर 
दनैिक कार्यालयीन कामकाज का हिस्सा 
बनना चाहिए। बठैक के दौरान नगर राजभाषा 
कार्यान्वयन समिति की ई-पत्रिका ‘भुसावल 
दर्पण’ का विमोचन भी किया गया। समिति 
के अध्यक्ष पनुीत अग्रवाल न े ई-पत्रिका का 

विमोचन किया। ‘भसुावल दर्पण’ में समिति 
स े जडु़े सदस्य कार्यालयों की राजभाषा 
गतिविधियों को स्थान दिया गया ह।ै इसके 
अलावा पत्रिका में रचनात्मक, साहित्यिक और 
अन्य उपयोगी सामग्री भी शामिल की गई है। 
ई-पत्रिका के माध्यम स े विभिन्न कार्यालयों 
में हिदंी के क्षेत्र में किए जा रह ेकार्यों और 
गतिविधियों को एक साझा मचं उपलब्ध कराने 
का प्रयास किया गया ह।ै
‘भसुावल दर्पण’ के विमोचन को बठैक की 
महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल किया गया। 
अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की पत्रिकाएं 
कार्यालयों में हिदंी के प्रयोग को प्रोत्साहित 
करन े के साथ कर्मचारियों की रचनात्मक 
प्रतिभा को भी सामन ेलान ेका माध्यम बन 
सकती हैं। विभिन्न सदस्य कार्यालयों की 
गतिविधियों को एक मचं पर प्रस्तुत करने से 
एक-दसूर ेके कार्यों स ेसीखने और राजभाषा 
सबंधंी अच्छी पहलों को आग े बढ़ाने का 
अवसर भी मिलता ह।ै
बठैक में कर्मचारियों को हिदंी के प्रति अधिक 
जागरूक और सक्रिय बनान ेके लिए विभिन्न 

प्र ति  य ो गि  त ा ओं 
के आयोजन पर 
भी विचार किया 
गया। हिदंी निबंध, 
टिप्पण, प्रारूप 
लखेन, भाषण, 
प्रश्नोत्तरी और 
अन्य रचनात्मक 
ग तिविधि      य ों 
के माध्यम से 
कर्मचारियों की हिदंी 

के प्रति रुचि बढ़ाने के प्रस्तावों पर चर्चा हईु। 
इसके साथ ही हिदंी के कार्यालयीन प्रयोग 
से संबधंित कार्यशालाए ंआयोजित करने की 
आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, ताकि 
कर्मचारियों को दनैिक कामकाज में हिदंी के 
प्रभावी उपयोग के लिए व्यावहारिक जानकारी 
मिल सके।
बठैक में उत क्ृष्ट कार्य करने वाल े ‘हिदी 
मित्र’ कर्मचारियों को सम्मानित और परुस क्ृत 
करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। 
अधिकारियों का मानना था कि हिदंी के प्रयोग 
को बढ़ावा दनेे के लिए कर्मचारियों की सक्रिय 
भागीदारी को पहचान और प्रोत्साहन मिलना 
जरूरी ह।ै ऐसे सम्मान से अन्य कर्मचारियों 
को भी कार्यालयीन कामकाज में हिदंी का 
अधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रेरणा मिल 
सकती ह।ै सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों 
ने इस संबंध में अपने सुझाव और विचार भी 
समिति के समक्ष रख।े
इस अवसर पर पीएम श्री जवाहर नवोदय 
विद्यालय की ओर से दृश्य-श्रव्य माध्यम से 

विशेष प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति के माध्यम से 
विद्यालय में राजभाषा हिदंी के क्षेत्र में किए 
जा रह े विभिन्न कार्यों और गतिविधियों की 
जानकारी दी गई। विद्यार्थियों एवं विद्यालय 
स्तर पर हिदंी के प्रयोग को बढ़ावा दने े के 
लिए किए जा रह े प्रयासों को प्रस्तुति के 
माध्यम से सामने रखा गया। इससे बठैक में 
उपस्थित अधिकारियों को शैक्षणिक ससं्थान 
में राजभाषा गतिविधियों के सचंालन की 
जानकारी मिली।
बठैक का संचालन वरिष्ठ मडंल कार्मिक 
अधिकारी एवं समिति के सदस्य सचिव 
दिलीप आर. खरात तथा कनिष्ठ अनवुादक 
रीत ू कुशवाहा ने किया। दोनों न े बठैक की 
विभिन्न गतिविधियों को क्रमबद्ध तरीके से 
संचालित किया और समिति के कार्यों से 
संबधंित विषयों को बठैक के समक्ष रखा। 
सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों न ेभी चर्चा 
में भाग लते ेहएु हिदंी के प्रयोग को बढ़ान ेके 
लिए अपने सुझाव दिए।
समापन अवसर पर समिति के अध्यक्ष 
एव ं मंडल रेल प्रबधंक पनुीत अग्रवाल ने 
कार्यालयीन कार्यों में हिदंी के अधिकाधिक 
और प्रभावी प्रयोग का आह्वान किया। उन्होंने 
कहा कि राजभाषा हिदंी का प्रयोग केवल 
निर्धारित कार्यक्रमों और विशेष अवसरों तक 
सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि कार्यालय के 
नियमित कार्यों में भी इसका सहज और प्रभावी 
उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने 
बठैक में उपस्थित अधिकारियों एवं सदस्यों 
से हिदंी के प्रयोग को आग ेबढ़ान ेमें सक्रिय 
भमूिका निभाने की अपील की।

सूरत। त्योहारों के मौसम में घर जाने की 
तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए रेलवे ने 
राहत की बड़ी घोषणा की है। यात्रियों 
की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम 
रेलवे ने विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष 
किराए पर स्पेशल ट्रेनों के संचालन का 
निर्णय लिया है। मुंबई सेंट्रल और बांद्रा 
टर्मिनस से धौलपुर के बीच विशेष ट्रेनें 
चलाई जाएंगी, जबकि उधना से कानपुर 
सेंट्रल के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का 
संचालन भी किया जाएगा। इसके साथ 
ही यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते 
हुए दादर-भुसावल साप्ताहिक स्पेशल 
ट्रेन के परिचालन की अवधि बढ़ाकर 
27 नवंबर 2026 तक कर दी गई है। 
रेलवे के इस फैसले से त्योहारों के दौरान 
लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों 
को अतिरिक्त ट्रेनों में सीट उपलब्ध होने 
की उम्मीद है।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क 
अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, 
यात्रियों की सुविधा और त्योहारों के 
दौरान बढ़ने वाली मांग को ध्यान में 
रखते हुए इन विशेष ट्रेनों का संचालन 
किया जा रहा है। विशेष ट्रेनों के जरिए 

उन मार्गों पर अतिरिक्त यात्री क्षमता 
उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है, 
जहां त्योहारों के दौरान नियमित ट्रेनों में 
यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। रेलवे 
प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि 
वे यात्रा की तारीख और ट्रेन के समय 
की जानकारी लेकर ही टिकट बुक 
करें, क्योंकि स्पेशल ट्रेनों का संचालन 
निर्धारित फेरों और समय-सारणी के 
अनुसार किया जाएगा।
मुंबई सेंट्रल से धौलपुर के बीच 
चलने वाली स्पेशल ट्रेन संख्या 
09007/09008 के चार फेरे निर्धारित 
किए गए हैं। ट्रेन संख्या 09007 मुंबई 
सेंट्रल से 2 और 6 अक्टूबर को सुबह 
10 बजकर 30 मिनट पर रवाना होगी 
और अगले दिन सुबह 10 बजकर 10 
मिनट पर धौलपुर पहुंचेगी। वापसी में 
ट्रेन संख्या 09008 धौलपुर से 3 और 
7 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे रवाना 
होगी और अगले दिन शाम 4 बजकर 
30 मिनट पर मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। इस 
ट्रेन से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों से 
राजस्थान की ओर त्योहारों के दौरान 
यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त 

विकल्प मिलेगा।
इसी तरह बांद्रा टर्मिनस और धौलपुर के 
बीच भी विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन 
संख्या 09023/09024 के दो फेरे होंगे। 
ट्रेन संख्या 09023 बांद्रा टर्मिनस से 7 
अक्टूबर को सुबह 11 बजे रवाना होकर 
अगले दिन सुबह 10 बजकर 10 मिनट 
पर धौलपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 
संख्या 09024 धौलपुर से 8 अक्टूबर 
को दोपहर 2 बजे रवाना होगी और 
अगले दिन शाम 4 बजकर 10 मिनट पर 
बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। इस ट्रेन से मुंबई 

महानगर क्षेत्र से धौलपुर और आसपास 
के क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों को 
सुविधा मिलेगी।
उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए 
उधना-कानपुर सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल 
ट्रेन भी महत्वपूर्ण रहेगी। ट्रेन संख्या 
04168/04167 के कुल 18 फेरे 
निर्धारित किए गए हैं। ट्रेन संख्या 04168 
उधना से 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक 
प्रत्येक शनिवार रात 11 बजकर 25 
मिनट पर रवाना होगी और अगले दिन 
रात 10 बजकर 10 मिनट पर कानपुर 

सेंट्रल पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 
04167 कानपुर सेंट्रल से 2 अक्टूबर से 
27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार रात 10 
बजे रवाना होगी और अगले दिन रात 9 
बजकर 40 मिनट पर उधना पहुंचेगी। 
इस ट्रेन से गुजरात में रहने वाले यात्रियों 
को उत्तर प्रदेश की ओर यात्रा के लिए 
अतिरिक्त रेल विकल्प उपलब्ध होगा।
त्योहारों के दौरान नियमित ट्रेनों में 
आरक्षण की मांग बढ़ने के कारण विशेष 
ट्रेनों का संचालन रेलवे की वार्षिक यात्री 
प्रबंधन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा 
है। खासकर दशहरा, दीपावली और 
छठ जैसे त्योहारों के आसपास गुजरात, 
महाराष्ट्र और उत्तर भारत के बीच यात्रियों 
की आवाजाही बढ़ती है। बड़ी संख्या में 
लोग रोजगार और कारोबार के सिलसिले 
में गुजरात तथा महाराष्ट्र के शहरों में 
रहते हैं और त्योहारों पर अपने घरों की 
ओर लौटते हैं। ऐसे में लंबी दूरी के मार्गों 
पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाए जाने से यात्रियों 
को यात्रा के लिए अधिक विकल्प मिलते 
हैं। रेलवे ने दादर-भुसावल साप्ताहिक 
स्पेशल ट्रेन के परिचालन में भी विस्तार 
किया है। ट्रेन संख्या 09049/09050 

दादर-भुसावल साप्ताहिक स्पेशल अब 
27 नवंबर 2026 तक संचालित की 
जाएगी। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ 
को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन के फेरों 
को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया 
है। विस्तारित फेरों के लिए टिकटों की 
ऑनलाइन और आरक्षण काउंटरों से 
बुकिंग 29 सितंबर 2026 से शुरू कर 
दी गई है। यात्री आइआरसीटीसी की 
वेबसाइट तथा रेलवे के आरक्षण केंद्रों 
के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं।
रेलवे के इस फैसले से मुंबई, सूरत और 
गुजरात के अन्य शहरों से उत्तर महाराष्ट्र 
तथा मध्य भारत की ओर जाने वाले 
यात्रियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद 
है। त्योहारों के दौरान दादर, मुंबई और 
भुसावल जैसे प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों 
की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में 
काफी बढ़ जाती है। ऐसे में अतिरिक्त 
स्पेशल ट्रेन के संचालन से नियमित 
सेवाओं पर पड़ने वाले दबाव को कम 
करने में मदद मिल सकती है।
इसी बीच गुजरात और बिहार के बीच 
रेल संपर्क को मजबूत करने की दिशा 
में भी रेलवे ने एक महत्वपूर्ण फैसला 

लिया है। भारतीय रेल ने गुजरात के भुज 
और बिहार के बरौनी के बीच सप्ताह में 
तीन दिन चलने वाली नई अमृत भारत 
एक्सप्रेस शुरू करने की मंजूरी दी है। 
अहमदाबाद मंडल के रेल प्रबंधक वेद 
प्रकाश के अनुसार, प्रस्तावित नई रेल 
सेवा लगभग 2,532 किलोमीटर की 
दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, 
उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कई महत्वपूर्ण 
स्थानों को रेल नेटवर्क से जोड़ेगी।
भुज-बरौनी के बीच प्रस्तावित अमृत 
भारत एक्सप्रेस गुजरात और उत्तर भारत 
के बीच लंबी दूरी की यात्रा करने वाले 
यात्रियों के लिए एक और विकल्प 
उपलब्ध कराएगी। इस रेल सेवा से 
गुजरात में रहने वाले बिहार और उत्तर 
प्रदेश के लोगों को भी फायदा मिलने की 
संभावना है। इसके अलावा राजस्थान 
और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों के 
यात्रियों के लिए भी यह सेवा उपयोगी 
होगी। अमृत भारत एक्सप्रेस श्रृंखला के 
विस्तार को रेलवे की लंबी दूरी की यात्री 
सेवाओं को बेहतर बनाने की योजना के 
हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
त्योहारों के दौरान रेलवे के सामने सबसे 

बड़ी चुनौती यात्रियों की बढ़ती संख्या 
को संभालना होती है। सामान्य दिनों की 
तुलना में त्योहारों के आसपास आरक्षण 
की मांग तेजी से बढ़ जाती है और कई 
लोकप्रिय मार्गों पर नियमित ट्रेनों में सीटें 
जल्दी भर जाती हैं। ऐसे में स्पेशल ट्रेनों 
के अतिरिक्त फेरे यात्रियों को वैकल्पिक 
यात्रा सुविधा देते हैं। पश्चिम रेलवे की 
ओर से धौलपुर, कानपुर और भुसावल 
के लिए अतिरिक्त सेवाओं की घोषणा 
इसी बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर की 
गई है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा 
से पहले अपनी ट्रेन के समय, ठहराव 
और टिकट की स्थिति की जांच करने की 
अपील की है। विशेष ट्रेनों का किराया, 
श्रेणी और उपलब्ध सीटों की जानकारी 
टिकट बुकिंग के दौरान देखी जा सकती 
है। रेलवे की ओर से त्योहारों के दौरान 
स्टेशनों पर अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित 
करने के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं 
की जा रही हैं। स्पेशल ट्रेनों के संचालन 
से यात्रियों को घर पहुंचने के लिए 
अधिक विकल्प मिलेंगे और नियमित 
ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को भी कुछ 
हद तक नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

सूरत में शराबियों द्वारा की गई बदसलूकी से आक्रोशित 
भाजपा महिला पार्षद ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ 
छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

ऐसा लगता है मानो गुजरात मॉडल अब 
शराब का मॉडल बन गया है। प्रतिदिन 
लाखों रुपये की शराब जब्त की जाती है 
और उससे कहीं अधिक खपत होती है। 
फिर भी शर्मिंदा होने के बजाय, गृह मंत्री 
के गृह नगर के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी 
सूरत में ही शराबियों के जमावड़े से तंग 
आ चुके हैं। वहीं, भाजपा की वार्ड 16 से 
महिला पार्षद संगीताबेन परमार ने स्थायी 
समिति की बैठक में नगर आयुक्त और 
स्थायी समिति के अध्यक्ष से गुस्से में कहा 
कि पुणे के धनवर्षा वार्ड कार्यालय के पास 
शराबी और असामाजिक तत्व मंडराते 
रहते हैं, इसलिए महिलाओं के लिए वहां 
जाना खतरनाक हो गया है।
इस तरह की प्रस्तुति से भारी आक्रोश फैल 
गया, साथ ही उपस्थित दोनों गणमान्य 
व्यक्तियों के सामने इन असामाजिक 
तत्वों की तस्वीरें रखकर और पूरे वार्ड 
कार्यालय को दूसरी शिफ्ट में स्थानांतरित 
करने की बात कहकर हंगामा मचा दिया 
गया। इसके साथ ही यह भी कहा गया 
कि लैपटॉप-कंप्यूटर चोरी हो जाने पर 
शिकायत कौन करे जब एसएमसी प्रशासन 
गहरी नींद में सो रहा हो? अब धनवर्षा 
वार्ड कार्यालय के संबंध में दी गई प्रस्तुति 
के बाद प्रशासन जाग उठा है और अपने 
काम में सक्रिय हो गया है। यह शिकायत 
निश्चित रूप से दर्शाती है कि अब शहर में 
पुलिस की ओर से कोई पुकार या धमकी 

नहीं चलती। क्योंकि सूरत में ही, जब 
पीएसआई, पीआई से लेकर
सूरत नगर निगम के कुछ अधिकारियों 
तक, पुलिस प्रशासक तीन साल से अधिक 
समय से गृह मंत्री के घर से चिपके हुए 
हैं, तो अवैध शराब के तस्करों से संबंध 
कैसे न बनें?
इतना ही नहीं, दुम्मास, वेसु, सिटीलाइट 
जैसे पॉश इलाकों में, जिन्हें हाई-फाई 
एरिया कहा जाता है और जहां से गृह 
मंत्री चुने गए हैं, महंगी विदेशी शराब की 
बोतलों की होम डिलीवरी की जा रही है। 
और जब न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरा सूरत 
इससे वाकिफ है, तो आप, गृह मंत्री जी, 
कैसे अनभिज्ञ हो सकते हैं? फिर ये महंगी 
विदेशी शराब की बोतलें सिर्फ पुरुषों का 
एकाधिकार नहीं हैं, बल्कि उच्च वर्ग की 
महिलाएं, जो पुरुषों के बराबर हो रही 

हैं, भी इससे अछूती नहीं हैं। तो अब यह 
कहा जा रहा है कि जिस तरह मुंबई में 
खुलेआम बीयर बार चल रहे हैं, उसी तरह 
सूरत भी एक और मुंबई बन गया है। जब 
सूरत के पॉश इलाकों के हाई-फाई बंगलों, 
फार्म हाउसों, आलीशान फ्लैटों और एसी 
होटलों में मनचाही ब्रांड की विदेशी शराब 
उपलब्ध है,
साथ ही ग्राहकों को स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, 
सोडा आदि जैसी सभी सुविधाएं दी जा रही 
हैं, तो पुलिस मूक दर्शक बनकर देखने के 
अलावा और क्या कर सकती है? क्योंकि 
अगर पुलिस को भी सुविधाएं दी जा रही हैं, 
तो मैं वही नीति अपनाकर क्यों बैठा रहूं?
मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यह 
नारा सिर्फ दिखावे के लिए है और पुलिस 
स्टेशन में इस्तेमाल होता है। क्योंकि यह 
नारा आम जनता के काम में कभी उपयोगी 

नहीं होता। लेकिन सभी प्रकार की सेवाओं 
की ये सारी सुविधाएँ सिर्फ वीआईपी लोगों 
के लिए ही उपलब्ध हैं। और मंत्री से लेकर 
पहरेदार और शराब तस्कर तक, हर कोई 
पुलिस की कृपा का फायदा उठा रहा है।
अब बात करते हैं असली ब्रांड की शराब 
के नाम पर नकली शराब की बिक्री की। 
जिस तरह मुनाफाखोर लोग घी, दूध, 
पनीर, मावा, तेल आदि खाद्य पदार्थों को 
भारी मुनाफे पर बेचकर लोगों के स्वास्थ्य 
से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसी तरह अवैध 
शराब बेचने वाले भी शराब की बोतलों को 
असली ब्रांड की शराब के नाम पर ऊँची 
कीमतों पर बेचकर शराबियों के जिगर को 
नुकसान पहुँचा रहे हैं और उन्हें मौत के 
मुँह में धकेल रहे हैं। इस स्थिति को देखते 
हुए ऐसा लगता है कि गुजरात अब मिनी 
दमन और मिनी मुंबई बनता जा रहा है। 
अंत में, एक बात और, गुजरात के मशहूर 
गृह मंत्री के शासनकाल में लता कांड में 
बड़ी संख्या में शराब के आदी लोगों की 
मौत के बाद पूरे गुजरात में मचे बवाल के 
बावजूद गृह मंत्री का इस पर कोई असर 
नहीं हुआ। गृह मंत्री के लिए इससे बड़ी 
शर्म की बात और क्या हो सकती है? आज 
जब शराब के दानव का चंगुल सुदूर गांवों 
से लेकर गुजरात के महानगरों के होटलों 
और आलीशान आवासों तक फैल चुका 
है, तो जनता के पास एकमात्र विकल्प 
यही बचा है कि गुजरात के उपमुख्यमंत्री 
स्वेच्छा से इस्तीफा दे दें और अपनी 
विफलता साबित करें।

बंगाल में मतदाताओं को मताधिकार से 
वंचित किया गया: मुख्य चुनाव आयुक्त के 
फैसलों पर लोकतंत्र के सवाल उठ रहे हैं

गुजरात रेंट बिल के विरोध में सूरत के वकीलों ने चार दिन कोर्ट से बनाई दूरी, न्यायिक व्यवस्था बदलने पर जताई आपत्ति

महंगे कोयले के बीच उद्योगों को ऊर्जा बचत का मंत्र, सूरत में बॉयलर ऑपरेटरों की चार दिवसीय ट्रेनिंग
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सूरत। विद्यार्थियों को पुस्तकीय शिक्षा के 
साथ भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और 
जीवन के प्रेरक आदर्शों से जोड़ने के उद्देश्य 
से छत्रपति शिवाजी नगर, बमरोली रोड, 
पांडेसरा स्थित श्री कृष्णाराज विद्यालय की 
ओर से विशेष शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक 
कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 
विद्यालय प्रबंधन ने कक्षा 6 से 12 तक 
के विद्यार्थियों के लिए 29 सितंबर 2026 
को मिराज सिनेमा में सनातन संस्कृति पर 
आधारित प्रेरणादायक फिल्म ‘हनुमान 
अंश’ के विशेष प्रदर्शन की व्यवस्था की। 
बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साह के 
साथ फिल्म देखी और भगवान हनुमान के 
चरित्र से जुड़े साहस, समर्पण, भक्ति, सेवा 
और कर्तव्य जैसे जीवन मूल्यों को समझने 
का अवसर प्राप्त किया।
विद्यालय प्रबंधन के अनुसार, इस कार्यक्रम 
का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति 
की समृद्ध परंपराओं से परिचित कराने के 

साथ उनके सर्वांगीण विकास की दिशा 
में एक सकारात्मक प्रयास करना था। 
आधुनिक शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को 
अपनी सांस्कृतिक जड़ों और नैतिक मूल्यों 
से जोड़ना भी जरूरी है। इसी सोच के 
तहत फिल्म प्रदर्शन को केवल मनोरंजन 
का माध्यम न बनाकर शैक्षणिक और 
सांस्कृतिक गतिविधि के रूप में आयोजित 
किया गया।
कार्यक्रम में कक्षा 6 से 12 तक के 
विद्यार्थियों ने भाग लिया। फिल्म देखने 

के लिए विद्यालय प्रबंधन 
की ओर से विद्यार्थियों 
की सुविधा को ध्यान में 
रखते हुए रियायती शुल्क 
निर्धारित किया गया था। 
मात्र 92 रुपये के शुल्क 
में विद्यार्थियों को फिल्म 
देखने की व्यवस्था 
उपलब्ध कराई गई। 
इससे अधिक से अधिक 

विद्यार्थियों को इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में 
शामिल होने का अवसर मिला। विद्यालय 
की ओर से पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित 
तरीके से संचालित किया गया, ताकि 
विद्यार्थियों को सिनेमा तक पहुंचने, फिल्म 
देखने और वापस लौटने के दौरान किसी 
प्रकार की असुविधा न हो।
‘हनुमान अंश’ को सनातन संस्कृति और 
भगवान हनुमान के प्रेरक चरित्र से जोड़कर 
विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया गया। 

फिल्म के माध्यम से बच्चों और किशोर 
विद्यार्थियों को भगवान हनुमान के जीवन 
से जुड़े विभिन्न आदर्शों को समझने का 
अवसर मिला। विशेष रूप से बल के साथ 
बुद्धि, शक्ति के साथ विनम्रता, भक्ति 
के साथ कर्तव्य और सामर्थ्य के साथ 
सेवा भावना को महत्व देने वाले संदेश 
विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक रहे। फिल्म 
के प्रसंगों ने विद्यार्थियों को यह समझने का 
अवसर दिया कि भारतीय परंपरा में चरित्र 
निर्माण और नैतिक मूल्यों को कितना 
महत्व दिया गया है।
विद्यालय के ट्रस्टी एवं प्रधानाचार्य ने कहा 
कि शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को 
पाठ्यक्रम पूरा कराना और परीक्षा के लिए 
तैयार करना नहीं होना चाहिए। शिक्षा का 
व्यापक उद्देश्य ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण 
करना है, जिसमें ज्ञान के साथ संस्कार, 
अनुशासन, जिम्मेदारी और समाज के प्रति 
सेवा भावना भी विकसित हो। उन्होंने कहा 

कि भारतीय संस्कृति में भगवान हनुमान 
का चरित्र साहस, समर्पण, निष्ठा और 
सेवा का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता 
है। ऐसे प्रेरक प्रसंग विद्यार्थियों को अपने 
जीवन में सकारात्मक मूल्यों को अपनाने 
के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने कहा 
कि वर्तमान समय में विद्यार्थी शिक्षा और 
तकनीक के विभिन्न माध्यमों से लगातार 
जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनके सर्वांगीण विकास 
के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें अपनी 
सांस्कृतिक विरासत और नैतिक परंपराओं 
की जानकारी भी दी जाए। सांस्कृतिक 
गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को 
अपनी जड़ों को समझने और समाज तथा 
देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बोध 
कराने का प्रयास किया जा सकता है। इसी 
उद्देश्य से विद्यालय की ओर से समय-
समय पर विद्यार्थियों के लिए विभिन्न 
शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियां 
आयोजित की जाती हैं।

सोलापुर। स्वच्छता को केवल सफाई 
तक सीमित रखने के बजाय पर्यावरण 
संरक्षण, कचरा प्रबंधन, विरासत स्थलों 
की देखभाल और सफाई कर्मियों के 
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जोड़ते हुए केंद्रीय 
रेलवे के सोलापुर मंडल में ‘स्वच्छता 
ही सेवा 2026’ अभियान के तहत 
व्यापक गतिविधियां आयोजित की जा 
रही हैं। मंडल के विभिन्न स्टेशनों, ट्रेनों, 
रेलवे कॉलोनियों और कार्यालय परिसरों 
में चलाए जा रहे अभियान में रेलवे 
कर्मचारियों के साथ यात्रियों, विद्यार्थियों, 
बच्चों और कॉलोनीवासियों ने भी भागीदारी 
की। अभियान के दौरान जहां स्टेशनों और 
ट्रेनों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया, 
वहीं सूखे और गीले कचरे को अलग करने, 
घरेलू स्तर पर खाद बनाने, एकल उपयोग 
प्लास्टिक को कम करने तथा सफाई मित्रों 
की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर भी 
लोगों को जागरूक किया गया।
स्वच्छता अभियान को जनभागीदारी से 
जोड़ने के लिए केंद्रीय रेलवे महिला 
कल्याण संगठन की सोलापुर इकाई 
ने रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए 
‘साफ और सुंदर गार्डन’ विषय पर 
चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। 
प्रतियोगिता में 83 विद्यार्थियों ने हिस्सा 
लिया। बच्चों ने अपने चित्रों के माध्यम से 
स्वच्छता, हरियाली, सुंदर वातावरण और 
पर्यावरण संरक्षण के संदेश को रचनात्मक 
ढंग से प्रस्तुत किया। इस पहल का उद्देश्य 
बच्चों में बचपन से ही स्वच्छता के प्रति 
जिम्मेदारी की भावना विकसित करना और 
उन्हें अपने आसपास के वातावरण को 
साफ रखने के लिए प्रेरित करना रहा।
अभियान के तहत सोलापुर मंडल के प्रमुख 
स्टेशनों पर सफाई गतिविधियों को व्यापक 
रूप दिया गया। सोलापुर, कलबुर्गी, वाडी, 
अक्कलकोट और पकनी सहित विभिन्न 
स्टेशनों पर विशेष सफाई अभियान चलाए 
गए। प्लेटफॉर्म, परिसर और यात्रियों की 
आवाजाही वाले स्थानों की सफाई के 
साथ-साथ कचरे के उचित निस्तारण पर 
ध्यान दिया गया। रेलवे की ओर से सूखे 
और गीले कचरे को अलग-अलग रखने 
की व्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ 

पर्याप्त संख्या में डस्टबिन उपलब्ध कराने 
और सफाई कर्मचारियों के लिए आवश्यक 
सुरक्षा सामग्री सुनिश्चित करने पर जोर 
दिया गया।
ट्रेनों की स्वच्छता को लेकर भी विशेष 
अभियान चलाया गया। लातूर और पंढरपुर 
में चयनित ट्रेनों की सफाई की गई और 
कोचों के साथ शौचालयों की स्थिति की 
जांच की गई। इसके अलावा लिनन, पेंट्री 
कार तथा ट्रेन में उपलब्ध सफाई व्यवस्था 
का भी निरीक्षण किया गया। रेलवे का 
प्रयास रहा कि यात्रियों को सफर के दौरान 
स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के साथ 
ट्रेन के विभिन्न हिस्सों की नियमित सफाई 
और रखरखाव पर भी ध्यान दिया जाए। 
अभियान के दौरान यात्रियों से भी अपील 
की गई कि वे कचरा इधर-उधर न फेंकें 
और निर्धारित डस्टबिन का इस्तेमाल करें।
सोलापुर मंडल ने कचरा प्रबंधन को 
अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। 
रेलवे कॉलोनियों और कार्यालयों में चार 
प्रकार के कचरे को अलग-अलग करने 
और उसके उचित निस्तारण को लेकर 
जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 
लोगों को यह समझाने का प्रयास किया 
गया कि घर और कार्यालय से निकलने 
वाले अलग-अलग प्रकार के कचरे को 
एक साथ मिलाने के बजाय शुरुआत से ही 
अलग रखा जाए, ताकि उसके पुनर्चक्रण 
और उचित प्रसंस्करण की प्रक्रिया आसान 
हो सके। इसके साथ ही घर पर जैविक 
कचरे से खाद बनाने की जानकारी भी दी 
गई।
सोलापुर, वाडी, कलबुर्गी और पंढरपुर 
में आयोजित जनभागीदारी कार्यक्रमों में 
ठोस कचरा प्रबंधन, कचरा पृथक्करण 

और एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल 
को कम करने पर विशेष जोर दिया गया। 
लोगों को कपड़े के थैलों के इस्तेमाल के 
लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सोलापुर 
और वाडी रेलवे स्टेशनों पर कपड़े के थैले 
वितरित किए गए। इस पहल के जरिए 
प्लास्टिक की थैलियों पर निर्भरता कम 
करने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार 
व्यवहार को बढ़ावा देने का संदेश दिया 
गया।
स्वच्छता अभियान को रेलवे की विरासत 
से भी जोड़ा गया। पंढरपुर रेलवे स्टेशन, 
मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय तथा सोलापुर 
रेलवे स्टेशन के विरासत स्थलों पर विशेष 
सफाई अभियान चलाए गए। इन स्थानों की 
सफाई के माध्यम से रेलवे की ऐतिहासिक 
धरोहरों के संरक्षण और उनके प्रति 
जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। अभियान 
का उद्देश्य यह भी रहा कि रेलवे की पुरानी 
इमारतों, संरचनाओं और विरासत से जुड़े 
स्थलों को साफ-सुथरा और व्यवस्थित 
रखा जाए, ताकि उनकी ऐतिहासिक 
पहचान सुरक्षित रह सके।
सोलापुर रेलवे खेल मैदान में क्रिकेट 
और वॉलीबॉल मैचों का आयोजन भी 
अभियान का हिस्सा रहा। खेल गतिविधियों 
के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों के बीच 
टीम भावना और स्वास्थ्य के साथ-साथ 
स्वच्छता एवं जिम्मेदार कचरा प्रबंधन 
का संदेश दिया गया। खेल मैदान और 
आसपास के क्षेत्र में साफ-सफाई रखने 
तथा खेल आयोजनों के दौरान उत्पन्न 
कचरे को निर्धारित स्थान पर डालने के 
प्रति भी जागरूकता पैदा की गई।
अभियान में रचनात्मकता और पुन: 
उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ‘कबाड़ 

से जुगाड़’ पहल भी आयोजित की गई। 
इसके तहत रेलवे के कबाड़ से भाप 
इंजन का एक मॉडल तैयार किया गया। 
एसपीएआरएमवी, सोलापुर की टीम 
द्वारा हाथ से तैयार किए गए इस मॉडल 
के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि 
अनुपयोगी समझी जाने वाली वस्तुओं का 
रचनात्मक तरीके से पुन: उपयोग किया 
जा सकता है। भाप इंजन के मॉडल ने 
कबाड़ के पुनर्चक्रण, रचनात्मक सोच और 
रेलवे की विरासत को एक साथ जोड़ने का 
काम किया। स्वच्छता अभियान का एक 
महत्वपूर्ण पक्ष सफाई मित्रों के स्वास्थ्य 
और सुरक्षा से जुड़ा रहा। मंडल रेलवे 
अस्पताल, सोलापुर और वाडी स्वास्थ्य 
केंद्र में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर आयोजित 
किए गए। इन शिविरों में सफाई कार्य से 
जुड़े कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच की 
गई और उन्हें कार्य के दौरान आवश्यक 
सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई। 
सफाई मित्रों को मास्क, दस्ताने और हाथ 
साफ करने का द्रव भी वितरित किया गया, 
ताकि सफाई कार्य के दौरान स्वास्थ्य एवं 
सुरक्षा संबंधी जोखिमों को कम किया 
जा सके। सोलापुर के न्यू कोचिंग परिसर 
में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में 
करीब 50 रेलवे कर्मचारियों ने स्वास्थ्य 
सुविधाओं का लाभ लिया। इस दौरान 
स्वास्थ्य जांच के साथ कर्मचारियों को 
स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा और कार्यस्थल 
पर सावधानियों के महत्व के बारे में भी 
बताया गया। सफाई व्यवस्था को प्रभावी 
बनाने के लिए सफाई कर्मियों का सुरक्षित 
रहना और स्वस्थ रहना आवश्यक है। इसी 
सोच के तहत अभियान में सफाई मित्रों के 
कल्याण को भी प्रमुखता दी गई।

सूरत। शहर के टेक्सटाइल मार्केटों 
में पार्सल उठाने वाले पल्लेदारों की 
मजदूरी बढ़ाने को लेकर पिछले कुछ 
समय से चल रहा विवाद आखिरकार 
बातचीत के जरिए सुलझ गया। मजदूर 
संगठनों और मार्केट प्रबंधन के बीच हुई 
चर्चा के बाद प्रति पार्सल लेबर रेट में 10 
रुपये की बढ़ोतरी पर सहमति बनी है। 
मजदूर संगठनों ने पहले प्रति पार्सल 20 
रुपये मजदूरी बढ़ाने की मांग रखी थी, 
लेकिन वार्ता के बाद दोनों पक्ष 10 रुपये 
की वृद्धि पर सहमत हुए। समझौता होने 
के बाद रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट और 
मिलेनियम मार्केट में मजदूरी बढ़ाने 
की मांग को लेकर चल रही हड़ताल 
समाप्त कर दी गई और पार्सल उठाने 
का काम दोबारा सामान्य रूप से शुरू 
हो गया।
टेक्सटाइल कारोबार में पार्सल की 
आवाजाही का काम बेहद महत्वपूर्ण 
माना जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों 
में कपड़े के पार्सल भेजने और मंगाने 
के दौरान मार्केटों में बड़ी संख्या में 
पल्लेदार सामान को दुकानों, गोदामों 
और वाहनों तक पहुंचाने का काम करते 
हैं। ऐसे में मजदूरी को लेकर विवाद 
खड़ा होने से मार्केट की रोजमर्रा की 
गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है। 
हड़ताल के कारण कुछ समय के लिए 
पार्सल उठाने और माल की आवाजाही 
प्रभावित हुई, जिसके बाद मामले को 
बातचीत के जरिए सुलझाने की पहल 
की गई।
मजदूर संगठनों की ओर से पिछले कई 
वर्षों से लेबर रेट में संशोधन की मांग 
की जा रही थी। संगठन का कहना 
था कि महंगाई, परिवहन लागत और 
रोजमर्रा के खर्च में लगातार वृद्धि हुई है, 
जबकि पार्सल उठाने वाले मजदूरों की 
मजदूरी में पिछले सात-आठ वर्षों के 
दौरान कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं 
हुई। इसी को आधार बनाकर मजदूर 
संगठनों ने मार्केट प्रबंधन के सामने 
प्रति पार्सल मजदूरी में 20 रुपये की 
वृद्धि का प्रस्ताव रखा था।

इस मांग को लेकर सूरत के रघुकुल 
टेक्सटाइल मार्केट और मिलेनियम 
मार्केट में पार्सल उठाने वाले कुलियों 
ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी 
थी। हड़ताल के चलते मार्केट में पार्सल 
की आवाजाही पर असर पड़ने लगा। 
इसके बाद मजदूर प्रतिनिधियों और 
मार्केट प्रबंधन के बीच बातचीत का दौर 
शुरू हुआ। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी 
मांग और व्यावहारिक परिस्थितियों 
को सामने रखा। चर्चा के बाद मार्केट 
एसोसिएशन की ओर से प्रति पार्सल 
लेबर रेट में 10 रुपये की बढ़ोतरी करने 
पर सहमति जताई गई।
सूरत डिस्ट्रिक्ट टेक्सटाइल मार्केटिंग 
ट्रांसपोर्ट लेबर यूनियन के अध्यक्ष 
उमाशंकर मिश्रा और प्रवक्ता शान 
खान ने बताया कि मजदूर संगठनों 
की ओर से लेबर रेट में संशोधन को 
लेकर पहले ही मार्केट प्रबंधन को पत्र 
भेजा गया था। उनका कहना था कि 
पिछले कुछ वर्षों में ईंधन की कीमतों 
और महंगाई में वृद्धि के कारण मजदूरों 
के घरेलू खर्च में काफी इजाफा हुआ है। 
ऐसे में पार्सल उठाने वाले श्रमिकों की 
मजदूरी में समय के अनुरूप बदलाव 
जरूरी हो गया था।
यूनियन पदाधिकारियों के अनुसार, 
टेक्सटाइल मार्केट में पार्सल उठाने का 
काम करने वाले पल्लेदारों की मजदूरी 

पिछले सात-आठ वर्षों से लगभग उसी 
स्तर पर बनी हुई थी। इस अवधि में 
खाद्य पदार्थों से लेकर आवास, परिवहन 
और दैनिक जरूरत की कई वस्तुओं की 
कीमतों में बदलाव आया है। मजदूर 
संगठनों का तर्क था कि बढ़ती लागत 
के बीच पुराने लेबर रेट पर काम करना 
श्रमिकों के लिए कठिन होता जा रहा 
था। इसी कारण मजदूरी बढ़ाने की मांग 
को लेकर संगठन लंबे समय से मार्केट 
प्रबंधन से बातचीत कर रहे थे।
मजदूर संगठनों ने वार्ता के दौरान प्रति 
पार्सल 20 रुपये की वृद्धि की मांग 
रखी। दूसरी ओर मार्केट प्रबंधन ने 
कारोबार और बाजार की परिस्थितियों 
को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थिति 
रखी। बातचीत के कई दौर के बाद दोनों 
पक्षों के बीच 10 रुपये प्रति पार्सल की 
वृद्धि पर सहमति बनी। समझौते के बाद 
हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया 
गया और पल्लेदारों ने दोबारा अपना 
काम शुरू कर दिया।
हड़ताल समाप्त होने के बाद रघुकुल 
टेक्सटाइल मार्केट और मिलेनियम 
मार्केट में पार्सल उठाने तथा माल 
की आवाजाही का काम फिर से शुरू 
हो गया। इससे व्यापारियों को भी 
राहत मिली है। टेक्सटाइल मार्केटों में 
रोजाना बड़ी मात्रा में माल की लोडिंग, 
अनलोडिंग और पार्सल की आवाजाही 

होती है। ऐसे में पल्लेदारों के काम 
पर लौटने से कारोबार की सामान्य 
गतिविधियां बहाल होने की उम्मीद है।
यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि 
मजदूरी में 10 रुपये प्रति पार्सल की 
बढ़ोतरी दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति 
का परिणाम है। उनका कहना है कि 
श्रमिकों की आर्थिक परिस्थितियों और 
बढ़ती लागत को देखते हुए लेबर रेट में 
संशोधन आवश्यक था। संगठन ने यह 
भी स्पष्ट किया कि मजदूरों की मांग को 
बातचीत और समझौते के जरिए आगे 
बढ़ाने का प्रयास किया गया और अंततः 
सहमति बनने के बाद काम दोबारा शुरू 
कर दिया गया।
टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े व्यापारियों 
के लिए भी विवाद का समाधान 
महत्वपूर्ण है, क्योंकि माल की समय 
पर आवाजाही कारोबार की पूरी श्रृंखला 
से जुड़ी होती है। पार्सल उठाने वाले 
श्रमिकों की सेवाएं कपड़ा व्यापार के 
दैनिक संचालन का महत्वपूर्ण हिस्सा 
हैं। मजदूरी को लेकर विवाद लंबे 
समय तक चलता तो इसका असर 
माल की डिलीवरी और अन्य कारोबारी 
गतिविधियों पर पड़ सकता था। 
समझौते के बाद फिलहाल यह गतिरोध 
समाप्त हो गया है।
मजदूर संगठनों और मार्केट प्रबंधन 
के बीच हुए इस समझौते से यह भी 
स्पष्ट हुआ कि श्रमिकों की मजदूरी 
और व्यापारिक गतिविधियों के बीच 
संतुलन बनाकर विवादों का समाधान 
बातचीत के माध्यम से किया जा सकता 
है। फिलहाल 10 रुपये प्रति पार्सल की 
बढ़ोतरी पर सहमति के बाद संबंधित 
मार्केटों में कामकाज सामान्य हो गया है 
और पल्लेदारों ने पार्सल उठाने का काम 
फिर से शुरू कर दिया है। यूनियन ने 
मजदूरों की आर्थिक स्थिति और बढ़ती 
लागत को देखते हुए इस संशोधन 
को जरूरी बताया है, जबकि मार्केटों 
में कारोबार को सुचारु बनाए रखने 
के लिए समझौते के बाद कामकाज 
सामान्य रूप से जारी है।

सूरत। गुजरात और राजस्थान के बीच रेल 
यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू होने जा 
रही है। पश्चिम रेलवे की ओर से सूरत और 
उदयपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का 
संचालन शुरू किया जा रहा है। आधुनिक 
सुविधाओं और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था से 
लैस इस सेमी हाई-स्पीड ट्रेन के शुरू होने 
से दोनों राज्यों के प्रमुख शहरों के बीच 
यात्रा का समय कम होने के साथ कारोबार, 
पर्यटन और अन्य जरूरी यात्राओं के लिए 
भी कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने की 
उम्मीद है। ट्रेन सेवा सूरत से 4 अक्टूबर 
और उदयपुर से 3 अक्टूबर से शुरू होगी। 
सप्ताह में छह दिन चलने वाली इस ट्रेन से 
गुजरात के दक्षिणी हिस्से को राजस्थान के 
उदयपुर और मार्ग में आने वाले कई शहरों 
से सीधा रेल संपर्क मिलेगा।
पश्चिम रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 

26903 सूरत-उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस 
सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 
शनिवार और रविवार को संचालित की 
जाएगी। यह ट्रेन सूरत से सुबह 6.10 बजे 
रवाना होकर दोपहर 1.40 बजे उदयपुर 
पहुंचेगी। इस तरह यात्रियों को सुबह सूरत 
से रवाना होकर दोपहर तक उदयपुर 
पहुंचने की सुविधा मिलेगी। वहीं वापसी 
दिशा में ट्रेन संख्या 26904 उदयपुर-
सूरत वंदे भारत एक्सप्रेस 3 अक्टूबर से 
निर्धारित छह दिनों में चलेगी। यह ट्रेन 
उदयपुर से दोपहर 3.35 बजे रवाना होकर 
रात 11 बजे सूरत पहुंचेगी। इस नई सेवा 
को गुजरात और राजस्थान के बीच रेल 
कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में 
महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सूरत देश 
के प्रमुख औद्योगिक और कारोबारी केंद्रों में 
शामिल है, जबकि उदयपुर राजस्थान का 

प्रमुख पर्यटन एवं व्यापारिक शहर है। दोनों 
शहरों के बीच बड़ी संख्या में लोग व्यापार, 
रोजगार, पर्यटन और निजी कार्यों के लिए 
आवागमन करते हैं। ऐसे में तेज और 
आधुनिक रेल सेवा शुरू होने से यात्रियों को 
सड़क या अन्य साधनों के मुकाबले एक 
अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होगा। सूरत से 
उदयपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को 
रास्ते में कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव 
दिया गया है। दोनों दिशाओं में ट्रेन भरूच, 
वडोदरा, आणंद, मणिनगर, असरवा, 
हिम्मतनगर, शामलाजी रोड, डूंगरपुर और 
जावर स्टेशनों पर रुकेगी। इन ठहरावों 
के कारण केवल सूरत और उदयपुर के 
यात्रियों को ही लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि 
मार्ग में आने वाले गुजरात और राजस्थान 
के शहरों के यात्रियों को भी तेज रेल सेवा 
का फायदा मिल सकेगा।

दिवाली-छठ पर रेल यात्रियों को बड़ी राहत, मध्य रेल 
ने घोषित की 162 अतिरिक्त विशेष ट्रेन सेवाएं

स्वच्छता ही सेवा अभियान में सोलापुर रेल मंडल ने दिखाई 
जनभागीदारी, सफाई से लेकर विरासत संरक्षण तक कई पहल

सूरत टेक्सटाइल मार्केट में पल्लेदारों की मजदूरी 
बढ़ी, 10 रुपये प्रति पार्सल पर बनी सहमति

सूरत से उदयपुर तक दौड़ेगी वंदे भारत, गुजरात 
राजस्थान के बीच तेज होगा रेल संपर्क

‘हनुमान अंश’ से विद्यार्थियों ने जाना सनातन संस्कृति और सेवा का संदेश

सूरत। दिवाली और छठ पर्व के दौरान 
मुंबई, पुणे और उत्तर भारत के बीच सफर 
करने वाले लाखों यात्रियों की बढ़ती मांग 
को देखते हुए मध्य रेल ने अतिरिक्त 
विशेष ट्रेनों का बड़ा परिचालन कार्यक्रम 
घोषित किया है। पर्वों के दौरान ट्रेनों में 
होने वाली भारी भीड़ और लंबी प्रतीक्षा 
सूची को देखते हुए मध्य रेल विभिन्न 
प्रमुख मार्गों पर 162 अतिरिक्त विशेष 
ट्रेन सेवाएं चलाएगी। इन नई सेवाओं के 
जुड़ने के बाद अब तक घोषित पर्व विशेष 
ट्रेनों की कुल संख्या बढ़कर 580 हो गई 
है। नई ट्रेनों के जरिए मुंबई और पुणे से 
बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, 
झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर और 
पूर्वी भारत के कई प्रमुख शहरों के लिए 
यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध 
होंगे। रेलवे के इस फैसले से त्योहारों के 
दौरान अपने घर लौटने वाले कामगारों, 
विद्यार्थियों, व्यापारियों और परिवारों को 
राहत मिलने की उम्मीद है।
दिवाली और छठ के अवसर पर हर वर्ष 
मुंबई और पुणे से उत्तर भारत की ओर 
जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या 
सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ 
जाती है। खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर 
प्रदेश के लिए जाने वाली ट्रेनों में सीटों की 
मांग बढ़ने के कारण नियमित सेवाओं में 
आरक्षण जल्दी भर जाता है। इसे देखते 
हुए मध्य रेल ने अलग-अलग गंतव्यों के 
लिए अतिरिक्त सेवाओं की योजना बनाई 
है। इनमें एसी, सुपरफास्ट और अन्य 
विशेष ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों 

की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे 
मार्गों पर सेवाएं बढ़ाई हैं, जहां त्योहारों के 
दौरान यात्रियों का दबाव अधिक रहता है।
लोकमान्य तिलक टर्मिनस से समस्तीपुर 
के बीच 12 साप्ताहिक एसी विशेष सेवाएं 
संचालित की जाएंगी। ट्रेन संख्या 01043 
प्रत्येक मंगलवार को 13 अक्टूबर से 17 
नवंबर तक लोकमान्य तिलक टर्मिनस 
से दोपहर 12.15 बजे रवाना होगी और 
अगले दिन रात 11.45 बजे समस्तीपुर 
पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 01044 
प्रत्येक गुरुवार को 15 अक्टूबर से 19 
नवंबर तक समस्तीपुर से सुबह 3 बजे 
रवाना होकर अगले दिन दोपहर 3.45 
बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। 
इस सेवा से मुंबई और बिहार के बीच 
त्योहार के समय अतिरिक्त कनेक्टिविटी 
उपलब्ध होगी।
समस्तीपुर जाने वाली इन विशेष ट्रेनों को 
रास्ते में कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव 
दिया गया है। इनमें ठाणे, कल्याण, 
नासिक रोड, जलगांव, भुसावल, खंडवा, 
इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, मदन 
महल, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, 
प्रयागराज छिवकी, दीनदयाल उपाध्याय 
जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, 
पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर और 
मुजफ्फरपुर शामिल हैं। इससे केवल 
मुंबई और समस्तीपुर के यात्रियों को ही 
नहीं, बल्कि रास्ते में पड़ने वाले कई शहरों 
के यात्रियों को भी अतिरिक्त विकल्प मिल 
सकेंगे।
बिहार के यात्रियों के लिए एक अन्य 

महत्वपूर्ण सेवा लोकमान्य तिलक टर्मिनस 
और दानापुर के बीच शुरू की जा रही 
है। इस मार्ग पर 88 दैनिक विशेष सेवाएं 
संचालित होंगी। ट्रेन संख्या 01143 नौ 
अक्टूबर से 21 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 
10.30 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 
रवाना होकर अगले दिन रात 9.50 बजे 
दानापुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 
01144 दस अक्टूबर से 22 नवंबर 
तक प्रतिदिन रात 12.10 बजे दानापुर 
से रवाना होकर अगले दिन सुबह 6.50 
बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। 
दैनिक सेवा होने के कारण उन यात्रियों 
को विशेष सुविधा मिलेगी, जिन्हें त्योहारों 

के दौरान अपनी यात्रा की तारीख में 
अधिक लचीलापन चाहिए।
दानापुर विशेष ट्रेन को ठाणे, कल्याण, 
इगतपुरी, नासिक रोड, भुसावल, इटारसी, 
जबलपुर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज 
छिवकी, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, 
बक्सर और आरा सहित प्रमुख स्टेशनों पर 
ठहराव दिया गया है। इस मार्ग के जरिए 
मुंबई क्षेत्र से बिहार जाने वाले यात्रियों के 
लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी।
पूर्वी भारत की ओर जाने वाले यात्रियों 
के लिए लोकमान्य तिलक टर्मिनस और 
संतरागाछी के बीच आठ साप्ताहिक एसी 
सुपरफास्ट विशेष ट्रेन सेवाएं भी संचालित 

की जाएंगी। ट्रेन संख्या 01107 छह से 27 
अक्टूबर तक प्रत्येक मंगलवार को रात 
8.20 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 
रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 5 बजे 
संतरागाछी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 
01108 आठ से 29 अक्टूबर तक प्रत्येक 
गुरुवार को सुबह 11 बजे संतरागाछी से 
रवाना होकर अगले दिन रात 9.30 बजे 
लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।
संतरागाछी जाने वाली ट्रेन को नागपुर, 
गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, 
झारसुगुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर, 
टाटानगर और खड़गपुर जैसे महत्वपूर्ण 
स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। इससे 

महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड 
और पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले 
यात्रियों को भी अतिरिक्त यात्रा विकल्प 
उपलब्ध होंगे।
उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए 
लोकमान्य तिलक टर्मिनस और बनारस 
के बीच 14 साप्ताहिक विशेष सेवाएं भी 
घोषित की गई हैं। ट्रेन संख्या 05168 
प्रत्येक रविवार को 18 अक्टूबर से 29 
नवंबर तक शाम 6.10 बजे लोकमान्य 
तिलक टर्मिनस से रवाना होगी और 
तीसरे दिन रात 12.50 बजे बनारस 
पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 05167 
प्रत्येक शनिवार को 17 अक्टूबर से 28 
नवंबर तक सुबह 9.50 बजे बनारस से 
रवाना होकर अगले दिन शाम 4.50 बजे 
लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।
बनारस जाने वाली विशेष ट्रेन ठाणे, 
कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, भुसावल, 
बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, 
कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर और 
प्रयागराज छिवकी जैसे प्रमुख स्टेशनों से 
होकर चलेगी। इस सेवा से मुंबई और 
उत्तर प्रदेश के बीच त्योहार के दौरान 
बढ़ने वाली यात्री मांग को संभालने में 
मदद मिलेगी।
दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए भी 
मध्य रेल ने विशेष व्यवस्था की है। 
खड़की और हजरत निजामुद्दीन के बीच 
28 द्वि-साप्ताहिक एसी सुपरफास्ट विशेष 
सेवाएं चलाई जाएंगी। ट्रेन संख्या 01483 
छह अक्टूबर से 20 नवंबर तक प्रत्येक 
मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5.30 

बजे खड़की से रवाना होगी और अगले 
दिन शाम 6.10 बजे हजरत निजामुद्दीन 
पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 01484 
सात अक्टूबर से 21 नवंबर तक प्रत्येक 
बुधवार और शनिवार को रात 10.10 बजे 
हजरत निजामुद्दीन से रवाना होकर अगले 
दिन रात 10.15 बजे खड़की पहुंचेगी।
इस ट्रेन का ठहराव लोनावला, कल्याण, 
भिवंडी रोड, वसई रोड, पालघर, वापी, 
वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, 
भवानी मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर और 
मथुरा जंक्शन पर होगा। इसके चलते 
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली 
के बीच त्योहार के समय यात्रा करने वाले 
यात्रियों को भी अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। 
राजस्थान की ओर जाने वाले यात्रियों 
के लिए खड़की और सांगानेर के बीच 
12 साप्ताहिक सुपरफास्ट विशेष सेवाएं 
संचालित की जाएंगी। ट्रेन संख्या 01411 
प्रत्येक गुरुवार को 15 अक्टूबर से 19 
नवंबर तक सुबह 9.45 बजे खड़की से 
रवाना होकर अगले दिन सुबह 6.45 
बजे सांगानेर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 
संख्या 01412 प्रत्येक शुक्रवार को 16 
अक्टूबर से 20 नवंबर तक सुबह 11.35 
बजे सांगानेर से रवाना होकर अगले दिन 
सुबह 9.30 बजे खड़की पहुंचेगी।
सांगानेर जाने वाली विशेष ट्रेन का ठहराव 
लोनावला, कल्याण, वसई रोड, पालघर, 
वापी, वलसाड, सूरत, अंकलेश्वर, 
वडोदरा, रतलाम, कोटा और सवाई 
माधोपुर में होगा। इससे महाराष्ट्र और 
राजस्थान के बीच त्योहारों के दौरान 

अतिरिक्त रेल संपर्क मजबूत होगा।
मध्य रेल की ओर से अतिरिक्त विशेष 
ट्रेनों का यह विस्तार ऐसे समय किया 
गया है जब दिवाली के साथ छठ पर्व 
के कारण उत्तर भारत की ओर यात्रियों 
की आवाजाही में तेजी आने की संभावना 
है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बिहार, उत्तर 
प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और पूर्वी 
भारत के बड़ी संख्या में लोग रोजगार 
और कारोबार के सिलसिले में रहते हैं। 
पर्व के अवसर पर इनमें से बड़ी संख्या 
में यात्री अपने परिवार के साथ त्योहार 
मनाने के लिए घर लौटते हैं। ऐसे में 
अतिरिक्त ट्रेनों से नियमित सेवाओं पर 
पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद 
मिल सकती है। रेलवे की ओर से यात्रियों 
से अपील की जाती है कि वे यात्रा से 
पहले ट्रेन के समय, तारीख, ठहराव 
और आरक्षण की स्थिति की पुष्टि कर 
लें। विशेष ट्रेनों के परिचालन कार्यक्रम 
में आवश्यकता के अनुसार बदलाव भी 
हो सकता है। त्योहारों के दौरान यात्रियों 
की संख्या बढ़ने को देखते हुए समय से 
टिकट आरक्षित कराने और स्टेशन पर 
पर्याप्त समय पहले पहुंचने से यात्रा को 
अधिक सुगम बनाया जा सकता है। मध्य 
रेल द्वारा घोषित 162 अतिरिक्त सेवाओं 
के साथ अब पर्व के लिए घोषित विशेष 
ट्रेनों की संख्या 580 तक पहुंच गई है, 
जिससे इस बार दिवाली और छठ के 
दौरान मुंबई तथा उत्तर और पूर्वी भारत 
के बीच रेल कनेक्टिविटी को अतिरिक्त 
मजबूती मिलने की उम्मीद है।


